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 टाइपराइटर

 1*२११. श्री बंसल : कया वाणिज्य श्री  बंसल  :  क्या  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  में  हल्दी  टाइपराइटरों  के  निर्माण  के  विषय  में  एक  भारतीय
 a

 एक  स्वीडन

 की  फर्म  के  बीच  हाल  ही  में  कोई  करार

 यदि  तो  यह  समवाय  प्रति  वर्ष  कितने  टाइपराइटर  बनायेगा
 ?

 मंत्री  हां  ।

 मंजूर  की  गई  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  ६,०००  टाइपराइटरों  की  है
 ।

 कभी
 फैक्टरी

 ने
 निर्माण

 कार्य  आरम्भ  नहीं  किया  है  ।

 श्री  बंसल  :  क्या  भारतीय  समवाय
 “

 सीमितਂ  समवाय  है  या  विशुद्ध  भारतीय

 समवाय है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 यह  भारतीय  समवाय  इस  का  एक  |  44S  फर्मे  i  a r  साथ  प्राविधिक

 सहयोग  है  ।

 शी  बंसल
 :

 इस  नवीन  उपक्रम  में  भारतीय  फर्म  कौर  स्वीडन  कसे  क  केतन

 श्रीਂ  कानूनगो
 :

 इस  के  लिये  पूर्वसूचना  चाहिय े।

 श्री  कासलीवाल  :  कया वे  सार्थ  केवल  के  टाइपराइटर  ही  हवा

 भारत  की  अरन्य  भाषाओं  के  भी  ?

 श्री  कानूनगो  :  ये  केवल  के  टाइपराइटर बनायेंगे  |

 श्री  बंसल
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  ot  फैक्टरी  ने  उत्पादन  आरम्भ  नहीं  किया है  ।

 मूल  wast  में

 १८५७
 M6LSD



 §ac  मौखिक  उत्तर  २४  PEUK

 श्री  कानूनगो :  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  चार  वर्षों  में  फैला  हुआ  है  ।

 कोकोम  आल्वा  :  कम से  कम  टाइपराइटरों  के  बारे में  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?  क्या

 सरकार  ने  यह  निश्चय  नहीं  किया  हैं  कि  केवल  भारतीय  फर्मे  ही  टाइपराइटरों  के  निर्माण  के  लिये

 भारतीय  पूंजी  का  पूर्ण  रूप  से  उपयोग  करें
 ?

 fall  कानूनगो
 :

 कुल  श्रावस्यकता  ३०,०००  टाइपराइटरों की  है  ।  उस  क्षेत्र  में  दो  भारतीय  फर्में

 अ्रपनी  क्षमता  के  अनुसार  कार्य  कर  रही  हैं
 ।

 देश  को  टाइपराइटरों की  कमी  न  इस  के  लिए  एक  कौर

 फर्म भी  जिसके  टाइपराइटर  पहले  से  बाजार  में  रहे  उत्पादन  कर  रही  है  |

 fat  बंसल  :  दोनों  भारतीय  फर्मों  की  क्षमता  क्या  है  कौर  क्या  उन  के  क्रमबद्ध  कार्यक्रम से  देश

 की  लगभग  २  वर्ष  की  पूरी  मांग  पुरी  नहीं  होगी
 ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  तौर  इस्पात  मंत्री  (  श्री  eto  eto  कृष्णमाचारी  :  यह

 श्रपनी राय का प्ररन है राय  का  प्रदान  हैं  ।  एक  समिति  ने  इस  मामलें  का  परीक्षण  किया  ale  तीन  फर्मों  को  निर्माण  करने  की

 अनुमति  देने  का  निर्णय  किया  था
 |

 एक  विशुद्ध  भारतीय फर्म  की  कौर  दूसरी  फर्म  पहले  से  ही  यह  काम

 करती  रही  है  |  यह  बहुत  प्रति  टाइपराइटर  बना  रही  हैं  ।  तीसरी  नवीन  फर्म  थी  तक  हमें

 मालूम  इस  नवीन  फर्म  में  पू  जी  में  कोई  भागीदारी  नहीं  है  ।  किन्तु  मुझे  इस  बारे  में  पक्का  पता  नहीं

 क्योंकि  पूंजी  में  भागीदारी  के  बारे  में  कोई  बात  प्रकट  नहीं  की  गई  है  ।  एक  सक्षम  समिति  ने  इस  मामले

 का  पूरे  तौर  पर  परीक्षण  किया  है  कौर  हम  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  समझते  हैं  कि

 यह  निर्णय  गलत  तो  उन्हें  वह  मत  रखने  का  अधिकार  है  ।  इस  मामले  में  मेरे  साथी  ने  जो  कुछ  कहा  हैं

 उससे  भ्रमित  मैं  कुछ  नहीं  कहू  सकता
 |

 महोदय  :

 श्री  बंसल  :  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  के  बारे  में  मैं  एक  प्रदान  पूछना  चाहता  हूँ
 ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 नहीं
 ।

 मैं  पहले  ही  छः  की  भ्र नुम ति  दे  चुका  हूँ  ।

 हथकरघा  कपड़े  का  निर्यात

 1*२१२. श्री  श्री नारायण दास
 :

 क्या  वाणिज्य उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  wa  तक
 संयुक्त  राज्य

 अमेरिका
 को  हथकरघा  कपड़े  का  पर्याप्त  निर्यात  हो  चुका

 कौर

 उस  देश  में  प्रचलित  पेशनों  ae  शौकों  को  जानने  के  लिये  यदि  कोई  प्रयास  किये  गये

 तो  वे  कया  ताकि  अमेरिका  के  विद्यवोष-विवरणों के  ्य  हथकरघा कपड़ा  बनाया  जा  सके  ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो )
 नवम्बर  LEYS  MATT  १९५५  तक  के  बारह  महीनों  में

 निर्यात  १६,०००  गज  प्रति  मास  के  लगभग  था  ।

 हथकरघा  कपड़े  के  बाजार  को  बढ़ावा  देने  के
 लियें  की  गई  कार्रवाइयों  का  विवरण

 लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  |

 श्री  श्रीनारायण दास  :  विवरण  से  प्रतीत  होता  है  कि  भ्र मे रिका  से  फोड  प्रतिष्ठान  की  मौत

 एक  विशेषज्ञ  बुलाया  गया  है
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि
 क्या

 उसने  कोई  सुझाव  दिया  है  we  यदि

 तो  किस  प्रकार  का  सुझाव  दिया  है
 ?

 ——
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 श्री  कानूनगो
 :

 उसने  अभी  अपना  कार्य  संभाला  है  कौर  वह  उत्पादन  क्षमता  का  सर्वेक्षण  कर  रही

 हैं  ।  जिन  कपड़ों  का  निर्यात  किया  उनकी  किस्मों  के  बारे  में  उसकी  मंत्रणा  गलती  कौर  सुधार  पर

 निर्भर
 होगी  क्योंकि  उसकी  मंत्रणा  की  बाजार  में  परख  होगी  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  विवरण  से  प्रतीत  होता  है  कि  न्यूयार्क  में  एक  व्यापार  केन्द्र  (

 खोला  गया  है  ।  इस  पर  कितना  व्यय  किया  गया  है
 ?

 श्री  व्यापार  केन्द्र  केवल  हथकरघा कपड़े  के
 बल्कि  सब

 तैयार  माल के  लिये  है  ।  मेरे  पास  व्यय  के  ठीक  आंकड़े  नहीं  हैं  ।

 श्री  कामत
 :

 सभा-पटल  पर  जो  विवरण  रखा  गया  उसके  अ्रनुसार  क्या  हम  यह  समझें
 कि

 केवल

 भ्र भेरि का  में  प्रचलित  पेशनों  शौकों  को  जानने  के  लिये  प्रयत्न  किया  जा  रहा  क्या  यह  बात

 है  कि  दूसरे  यूरोपीय  देशों  में  विशेषकर  रूस  जिसने  पंचशील  को  अपनाया  जिस  का  एक

 को  मालूम  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है
 ?

 शर  उद्योग  तथा  लोहा  शर  इस्पात  मंत्री  ठी०  टी०  कृष्णमाचारी )  :  प्रशन

 केवल  wafer  में  किए  जाने  वाले  प्रयत्नों  तक  सीमित  है  ।

 श्री  कृष्णाचा्थ  जोशी :  पिछले  वर्ष  दिल्ली  की  उद्योग  प्रदर्शनी  में  जो  अ्रमरीकी  व्यापार

 निधि  मण्डल  क्या  उसने  अ्रमेरिका  के  बाजार  में  खपने  वाले  हथकरघा  कपड़े  के  बारे  में  कोई

 सुझाव  दिये  थे  ?

 1  श्री  कानून ी
 :

 वे  लोग  हथकरघा  उत्पादों  में  दिलचस्पी  नहीं  रखते  थे
 ।

 मध्यम-प्राय  वर्ग  श्रीवास  योजना

 1*२१३.  शी  राधा  रमण  :  बया  भ्राता  संभरण  मंत्री  २०  Peuy  को

 पूछे  गये  तारांकित प्रदान  संख्या  L 8s  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मध्यम-ग्राम  वर्ग  श्रीवास  योजना  के  निबन्धों  ate  शर्तों  का  अन्तिम  रूप  में

 निर्णय कर  लिया

 यदि  तो  इस  का  अन्तिम  रूप  क्या  यह  कब  से  लागू  कौर

 इस  के  लिये  कुल  कितना  श्रतुमानित  धन  रखा  गया  है  कौर  उस  धन  का  राज्यवार

 बंटवारा  किस  प्रकार  किया  गया  है  ?

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  स्वर्ण
 :  से  जीवन  बीमा  के

 राष्ट्रीयकरण के  निर्णय  से  इस  योजना  पर  पुनर्विचार  करना  आवश्यक  हो  गया  है  कौर  जब  तक  यह

 पुर्नविचार  नहीं  हो  तब  तक  मेरे  लिये  इस  समय  प्रतीक  कहना  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  राधा  रमण  :  जब  सरकार  यह  योजना  बनाने  का  विचार  कर  रही  तब  क्या  यह  विभिन्न

 राज्यों  को  भेजी  गई  थी  भ्र ौर  उनके  विचार  पूछे  गये  यदि  तो  किन-किन  राज्यों  ने  उत्तर  दिया
 ह  पौर  किस  रूप  में  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  यह  योजना  केन्द्रीय  सरकार  कौर  बीमा  समवायों  द्वारा  इकट्ठ  चलाई  जानी

 थी  ।  मुझे  स्मरण  नहीं  है  कि  यह  राज्यों  को  परिचालित  की  गई  थी  या  नहीं  |  यदि  यह  परिचालित की  गई

 तो  यह  केवल  जानकारी  के  लिये  ही  की  गई  कोई  ठोस  कार्य करने  के  लिये  क्योंकि

 इस  के  सम्बन्ध में  राज्य  सरकारों  को  कोई  विशेष  काम  नहीं  करना  था  ।

 श्री  ए०  एम०  थामस  :  यदि  बीमा  क्षेत्र  में  पर्याप्त  धन  न  तो  क्या  सारी  योजना  समाप्त
 कर दी  जायगी  ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 %&o  मौखिक  उत्तर  रायकवार  २४  pause

 स्वर्ण  सिंह  :  मैं  इस  आधार  पर  कोई  च्  नहीं  लगा  सकता  क्योंकि  यह  नवीन  नियर

 की  विशेष  नीति  पर  झ्रवलम्बित होगी
 |

 किन्तु  यह  are  है  कि  वह  इस  काम  के  लिये  भी  कुछ  धन  दे  सकेगा  |

 श्री भक्त  दर्शन  :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  केवल  इन दयो  रैंक  कंपनियों  की  सहायता  से  ही  यह  स्कीम

 कयों  चलाई  जा  रही  है  तथा  क्यों  राज्य  सरकारों  की  सहायता  नहीं  ली  जा  रही  है  ?

 स्वरण  सिंह  :  राज्य  सरकारों के  मेरे  विचार  में  इन  स्कीमों  में  लगाने  के  लिये  कोई

 पैसा  नहीं  है  |  कोई  ऐसी  राज्य  सरकार  है  जिस  के  मुतल्लिक  आनरेबल  मेम्बर  को  पता  हो  कि  वह

 पैसा  लगा  सकती  तो  में  बड़ी  खुशी  से  उस  से  पैसा  लेने  को  तैयार  हूं  ।

 श्री  राधा  रमण  :  कया  हम  कर  सकते  हैं  कि  भ्रामक  पंचवर्षीय  योजना में  निम्न  are

 वर्ग  के  लोगों
 के

 लिये  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  योजना  मूल  रूप  में  या  परिवर्तित  रूप  में

 लित  की  जायेगी ?

 cant  fag  :  निम्न  ara  वर्ग  के  लोगों  को  ऋण  के  रूप  में  कुछ  वित्तीय  सहायता  देने  की

 निश्चित ही  एक  योजना  हैं  ।  यह  प्रदान  मध्यम-प्राय वर्ग  से  सम्बन्धित  जिसका  उत्तर  देने  का  मेंने

 प्रयत्न  किया  है  ।

 श्री  राधा
 रमण

 :  मुझे  खेद  मैँ  केवल  मध्यम-राय  वर्ग  की  सूचना  चाहता  हूँ  ।

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  हमें  ऐसी  ara  रखनी  चाहिये  |

 कोयले का  स्टाक

 1*२१४.  श्री  टी०  alo  विशाल  राव  :  क्या  उत्पादन मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 ३१  CaXY
 को

 खानों  के  मुहानों  पर  कोयले  का  कितना  स्टाक  पड़ा

 क्या  स्टाक  जमा  होने  का  कारण  पर्याप्त परिवहन  सुविधाओं  के  अतिरिक्त  कुछ  कौर

 शर

 यदि  तो  वें  कारण  क्या  हैं
 ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  ३६  लाख टन  ।

 तथा  अ्रधिकतर  बंगाल  बिहार  के  कोयला-क्षेत्रों  में  नीचे  दर्जे  के  कोयले  के  चूरे  के  स्टाक

 जमा  हैं  ।  भ्र पर्याप्त  परिवहन  सुविधाओं  के  अ्रतिरिक्त  निम्न  श्रेणी  के  कोयले  की  सापेक्षतया  घटिया  किस्म

 भी  स्टाक  जमा  होने  का  एक  कारण  हें  ।

 tat  टी०  ato  fage राव  :  क्या  सरकार
 ने  प्राक्कलन समिति  के  प्रतिवेदन में  दिये  गये  इस  सुझाव

 पर  विचार  किया  है  कि  कोयला  क्षेत्रों  के  लिये  गाड़ियां  वैगन  )  भ्रावंटित करने  का  काम  रेलवे  मंत्रालय

 को  सौंप  दिया  जाना  चाहिये  ।

 सती  चन्द्र  प्राक्कलन  समिति  की  वह  सिफारिश  wit  तक  विचाराधीन  हमे  रेलवे

 मंत्रालय  से  करना  होगा  |

 श्री  टी०  बी०  fara राव  :  क्या  परिवहन  का  खण्ड  वार  वैज्ञानिक  उत्पादन  मंत्रालय  के  दृष्टिकोण

 से  सफल  रहा  है  ?

 ्य HOY  AGRI च  और  विषय  प्रदेश tah  adie  चन्द्र  :  दक्षिण के  औद्योगिक  क्षेत्र  यथासंभव

 े  ae  क  क  ee  ee  बंगाल  ate  बिहार  की  खानों  से  मंगवाया

 जाता  है  ।
 a

 मूल  wast  में
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 पी०  सी ०  बोस  :  पिछले  वर्ष  स्टाक  की  क्या  स्थिति  थी  ?  सरकार  कितनी  मात्रा  को  सामान्य

 समझती  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  को  इस  का  कोई  ज्ञान  है
 ?

 मुझे  पूर्वसूचना  चाहिये  ।

 बंसल  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  विदित  है  कि  घटिया  किस्म  के  कोयले  के  के  कारण  बहुत
 से  भट्ट  बेकार पड़े

 सतोद् चन्द्र : भट्ट चन्द्र  :  भट्ट  साधारणतया  घटिया  किस्म  के  कोयले  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  मैं  पदर  नहीं

 समझ  सका  |

 श्री  बंसल
 :

 प्रश्न  यह  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी-कभी  कहा  था  कि  घटिया  कोयला  होने  के  कारण

 यह  स्टाक  जमा  हो  गया  था  ।  मेरा  रन  है  कि  यदि  ऐसी  बात  तो  भट्ट  बेकार  पड़े  नहीं  रह  सकते  थे
 ।

 सतीश  चन्द्र
 :

 मैं  ने  कहा  है
 कि

 परिवहन  की  कठिनाई  कौर  घटिया  किस्म  के
 कोयले

 की  कम

 मांग  इन  दोनों  कारणों  से  स्टाक  जमा  हो  गये

 श्री
 टी०  बी०  विह्वल राव  :  cays  में  रेल  मार्ग  श्र  समूद्र  मार्ग  के  द्वारा  कितना  कोयला  ढोया

 गया  है  भर  १९५४  के  साथ  तुलना  करते  EU  यह  कैसा  है
 ?

 श्री  सिवा  चन्द्र  :
 मुझे  पूर्वसूचना  चाहिए ।

 छोटे  अपमान  के  उद्योग

 २१४.  श्री  कृष्णाचाय  जोशी  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  छोटे
 वैमाने

 के  उद्योगों को  सहायता  देने  के  प्रयोजन  से  प्रावश्यक  मशीनों  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  क्या  सरकार  ने  क्रय-विक्रय  की  कोई  योजना  प्री  की  कौर

 यदि
 तो

 ऐसी  क्रयावक्रय  की  योजनाओं  के  लिए  क्या  ad  निर्धारित  की  गई  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  हा ं।

 लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  भ्रनुबन्ध च्  संख्या  १०]

 श्री  कृष्णा चा यं मोदी  :  wa  तक  विभिन्न  प्रकार  की  जो  मशीनें  दी  जा  चुकी  है  वे  क्या  श्र

 इनकी  कुल  कीमत  कितनी  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 कब  तक  तीन  महीनों  के  समय  में
 ७

 लाख  रुपये  के  मूल्य  की  मशीनों  की  मांग
 की

 जा

 चुकी  है  ये  मशीने  भ्र धि कतर  लकड़ी  तथा  धातु  के  कार्य  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  विवरण  से  यह  पता  चलता  है  कि  यदि  किराये  पर  लेने  वाला  मशीन  लेना

 भ्र स्वीकार  कर  दे  तो  उसके  बयाने  की  रकम  जब्त  हो  जायेगी  |  ऐसे  कितने  मामलों  में  बयाने  की  रकम  जब्त
 की

 जा  चुकी है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 तक  किसी  में  भी  नहीं  कौर  मुझे  ara  है  कि  ऐसा  होगा  भी  नहीं  ।

 श्री  एस०
 वीं०

 राम स्वामी
 :

 क्या  सरकार  को  यह  बात  मालूम  है
 कि

 अल्प  साधनों  वाले  व्यक्ति  श्र

 सामाजिक  कल्याण  संस्थायें  भी  इन  मशीनों  को  खरीदना  चाहती  हैं  प्रौढ़  वे  इन  मशीनों  के  सम्बन्ध में  जान

 कारी  तक  प्राप्त  नहीं  कर  सकी  यदि  यह  सच  तो  क्या  सरकार  ऐसी  मशीनों  के  आयात  तथा  उनके

 संभरण के  आवश्यक  जानकारी  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  किसी  संस्था  की  स्थापना  के  लिए  कोई

 rar

 fae  अंग्रेजी  में
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 कानूनगो
 :

 प्रादेशिक  संस्थाएं  ठीक  इसी  प्रयोजन  के  लिये  हैं  ।  बहुत  से  लोग  उनसे  पूछताछ

 कर  रहे  हैं  उन्हें  सम्बन्धित  पार्टियों  का  हवाला  दिया  जा  सकता  है  ।

 श्री  एस०  बी ०  रास स्वामी  :  क्या  ये  संस्थाएं  स्विट्जरलैण्ड  कौर  नार्वे  oe  जैसे  देशों  से

 की  गईं  छोटे  पैमाने  की  मशीनें  अपने  पास  रखती  हैं  तौर  क्या  जिन  लोगों  को  उनकी  आवश्यकता

 होती  है  उन्हें  वें  बेची  जाती  हैं  ?

 श्री  कानूनों
 :

 कभी  ये  संस्थायें  इन  मशीनें  का  स्टाक  तो  नहीं  परन्तु  वे  लोगों
 को

 ठीक

 प्रकार  की  मशीन  के  सम्बन्ध  में  परामर्श  देती  हैं  कौर  उन्हें  उनके  जहां  कहीं  भी  वे  प्राप्य  मंगवा

 कर  देती  हैं  ।

 श्री  कासलीवाल :  क्रयावक्रय  की  योजना  क्या  केवल  औद्योगिक  क्षेत्रों  स्टेट्स )

 पर
 ही  लागू  है  या  क्षेत्रों  पर  भी  है

 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 सभी  क्षेत्रों  पर  लागू  है  ।

 tas  चल  सिंह
 :

 क्या  सरकार  यह  मुनासिब  नहीं  समझती  है  कि  छोटी  छोटी  इंडस्ट्रीज़ के  वास्ते

 मशीनें  बनायी  जायें  कौर  लोगों  को  दी  जायें  ताकि  लोगों  को  रोज़गार  मिले  ?

 कानूनगो
 :

 हमारे  मुल्क  में  कुछ  ऐसी  मशीनें बनती  हैं  alc  प्रा यन् दा  नई  मशीनें  बनाने
 की

 कोशिश  की  जायेंगी  ।

 पाकिस्तान  के  विमानों  द्वारा  सीमा  उल्लंघन

 1*२१८,  श्री  गिडवानी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्र मुत सर  से  ३०  मील  दूर  खालरा  सीमा  के  निकट  पाकिस्तान  वायु  बल

 के  दो  वाययानों ने  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  का  उल्लंघन किया  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  प्रतीत  के०
 :

 जी  हां  ।

 पाकिस्तान  सरकार  के  पास  विरोध  पत्र  भेजा  गया  है
 ।

 श्री  जोखिम  आल्वा
 :

 पिछलें  वर्ष  के  भ्रमण  में  किसी  समय  पाकिस्तान  वायु  बल  के  ब्रिटिश  चीफ

 )  ,  एयर  मार्शल  गमुन  ने  भ्र पने  वक्तव्य  में  कहा  था  कि  पाकिस्तान  वायु  बल  की  उग्रता  परास

 गोलाबारी
 की  शक्ति  ग्लानि  उच्चतम  सीमा  तक  पहुंच  गई  है

 ।
 क्या  सरकार

 ने
 उनके  इस  वक्तव्य  पर  ध्यान

 दिया  है  ।

 श्री  अनिल  के
 ०

 चन्दा  :  इस  बात  का  इस  प्रदान  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  sed  पाकिस्तानी  विमानों  द्वारा  सीमा  उल्लंघन  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 राम  aun  सिंह
 :

 पाकिस्तान  सरकार  को  विरोध  पत्र  भेजने  के  हि  सरकार

 कोई  पूर्वावधान कर  रही  है  क्योंकि  पिछले  सत्र  में  छाड  के  मामले में  एक  उत्तर में  कहा  गया  था  कि

 सरकार ने  पाकिस्तान  सरकार  से  विरोध  प्रकट  किया है  परन्तु उस  के
 बाद  १७  तारीख  को  एक

 घटना हुई  है  ?

 Teal  अनिल  के०  चन्दा
 :

 परिश्रमी  पाकिस्तान  सीमा  पर  इस  प्रकार  की  ऐसी  कई  घटनायें
 हुई

 मूल  ast  में
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 इस  विशिष्ट  मामले  के  सम्बन्ध  में  हमने  २४  जनवरी को  पाकिस्तान सरकार  के  पास  एक  औपचारिक

 विरोध-पत्र  भेजा  था  ।  हमें  प्रभी  उसका  उत्तर  प्राप्त  नहीं  ् द्ञझ  है  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कायें  मंत्री  जवाहरलाल  :
 मैं  केवल  इतना ही  कहना

 चाहता  हूँ  कि  यदि  हमारे  राज्य  क्षेत्र  पर  कोई  विमान  उड़ान  कर  रहा  तो  उस  विमान  को  उड़ान  करने
 से

 रोकना बहुत  कठिन  उसे  गोली  चला  कर  नीचे  गिराना  होगा
 ।

 ऐसी  बातें  संयोग  से  भी  हो  सकती  हैं
 ।

 परन्तु  हमारे  विरोध  प्रकट  करने  का  कारण  यह  था  कि  यदि  इस  प्रकार  की  बातें  बार-बार  होती  रहें  तब  यह

 इतनी एक  संयोग की  बात  ही  नहीं  होती  |  तब  यह  प्रतीत  होता है  कि  जान-बूझ  कर  ऐसा

 किया  गया  है  ।

 जोखिम  प्राप्त
 :

 क्या  सरकार  एक  देश  के  राज्य-क्षेत्र  से  दूसरे  देश  के
 राज्य-क्षेत्र

 में  गुब्बारे

 उडाने  की  वर्तमान  भयंकर  प्रवृत्ति  से  भ्र  यह  प्रवृत्ति  हमारे  राज्य-क्षेत्र  पर  पाकिस्तान  से  खतरा

 उत्पन्न  कर  सकती  है--भ्र  संसार  के  कुछ  भागों  में  इस  सम्बन्ध  में  किये  जा  रहे  विरोध  से

 जवाहरलाल  नेहरू
 :

 भारत  में  कोई  गुब्बारा  नहीं  पाया  है  |

 श्री  डी०  ato  शर्मा  :  हमारे  राज्य  क्षेत्र में  संयोग  से  या  जान-बूझ कर
 सीमा  उल्लंघन की  जो

 घटनायें  हो  रही  हैं  क्या  सरकार  ने  इनके  कारण  श्रभिनिश्चित  करने  का  कोई  प्रयत्न  किया  है  ?

 1  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  माननीय  सदस्य  का  संयोग  से  उड़ानें  होने  के  कारणों  से  कया  भ्रभिप्नाय  है

 यह  में  नहीं  जानता  ।  संयोग  से  उड़ान  करना  संयोग  हो  सकता  है  ।  दस  या  बीस  मील  या  कुछ  मील  की

 उड़ान  में  एक  या  दो  मिनट  लगते  हैं  ।  विमान  Xo  मील  या  ३००  मील  प्रति  घंटा  की  गति  से  उड़ान  कर

 सकता  है और  जरा  से  व्यपवर्तन  से  ऐसी  घटना  हो  सकती  है  ।  परन्तु  जैसा  कि  मेंने  कहा  था  ,  यदि  कई  बार

 घटनायें  हों  तो  हमें  सन्देह  होता  हैं  कि  यह  एक  संयोग  की  बात  नहीं  है  |

 श्री  कामत
 :

 पाकिस्तान  द्वारा  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  की  भूमि  के  उल्लंघन  की  घटनायें  हुई

 परन्तु  पाकिस्तान  वायु  बल  के  विमानों  द्वारा  सीमा  उल्लंघन  की  घटनायें  कब  से  हुई  थीं
 ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  इस  में  सेਂ  ate
 की

 कोई  बात  नहीं  है
 ।

 जैसा  कि  मेंने  कहा

 सीमा पार  से  पिछले कुछ  वर्षों  में  कुछ  बार  ऐसी  घटनायें  हुई  हो  सकता  है  कि  इन  में  से  कुछ

 बिल्कुल  संयोगवश  हुई  हों  क्योंकि  उड़ान  करते  हुए  विमान  के  लिए  ठीक-ठीक जानना  बहुत  ही  कठिन

 होता हैं  ।  एक  मिनट  में  वे  सीमा  पार  कर  लेते  हैं  चालक को  मालूम  नहीं  होता  |  पिछले  कुछ  वर्षों में

 कुछ  बार  ऐसा  हुमा  है  |  जैसा  कि  में  ने  कहा  था  यदि  ऐसी  घटना  कई  बार  लगातार  हो  तो  फिर  यह  संदेह

 होता है  कि  यह  एक  संयोग  की  बात  नहीं  थी  ।

 विवाद

 1२१९.  सरदार  हुक्म  सिंह
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पाकिस्तान  अ्रधिकारियों  से  ऐसा  कोई  पत्र  हाल  में  प्राप्त  gar  है  जिस  में  उन्होंने  दोनों

 पंजाबों  के  बीच  श्राठ  वर्ष  पुराने  सीमा  विवादों  की  चर्चा  करने  की  इच्छा  प्रकट की

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  हमारी  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 वैदेशिक-काया  उपमंत्री  कण  तथा  नही ं।

 हुक्म  सिंह
 :

 कया  हाल  में  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  कोई  प्रस्ताव  किया  गया  था  कौर  क्या

 पंजाब  सरकार  को  एक  पत्र  भेजा  गया  था  कि  इन  विवादों  को  जितनी  जल्दी  सम्भव  हो  निपटाने  के  लिये

 एक  सम्मेलन  बुलाया  जाय
 ?

 म मूल  गा  में
 |  उ
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 श्री  के०  चन्दा
 :  स्थिति इस  प्रकार  है  ।  १९४८  के  भारत-पाकिस्तान करार  के  बाद से

 अब
 तक  दोनों  पंजाब  के  वित्तीय  भ्रायुक्तों  में  समय-समय  उन  सदस्यों  का  निर्णय  करने  के  लिए

 जो  पहलें  से  उनके  समक्ष  सभायें  होती  रही  हैं  ।  परन्तु  मेरे  विचार  में  इस  का  सम्बन्ध  उस  करार

 से  है  जो  हमारे  गृह-कार्य  मंत्री  पाकिस्तान  के  गृह-कार्य  मंत्री  के  बीच  गत  मई  में  कि  इन  सभी

 प्रश्नों  पर  एक  बेठक  में  विचार  किया  जाय  ।  परन्तु  इस  से  पुर्व  सीमाओं  का  निर्धारण  किया  जाना  होगा

 श्र  यह  कार्य  तक  नहीं  हुमा ६  |

 हुक्म  सिंह
 :

 क्या  दोनों  सरकारों  के  बीच  दिसम्बर  में  एक  बैठक  होनें  वाली  थी  कौर  क्या  यह

 सच  है  कि  इसे  पाकिस्तान  के  कहने  पर  स्थगित  करना  पड़ा  ?

 श्री
 अनिल  के०

 चन्दा
 :  मुझे  इस  का  ज्ञान  नहीं  है  ।  इस  विषय  पर  हमारे  पंजाब  के  वित्तीय  आयुक्त

 पश्चिमी  पाकिस्तान  के  राजस्व  के  सदस्य  के  बीच  ६  को  एक  बैठक  हो  रही  है  |

 हुक्म  सिंह
 :

 कया  दोनों  पंजाब  के  बीच  इस  सीमा  पर  कोई  ऐसे  प्रदेश  के  टुकड़े  भी  हैं  जिन  पर

 पाकिस्तान  ने  सीमा  उल्लंघन  कर  के  कुछ  भागों  पर  अ्रधिकार  कर  लिया  हो  परन्तु  जिन्हें  प्रभी  तक  भारत

 को  लौटाया न  गया  हो  ?

 श्री
 के०  चन्दा

 :  दोनों  पंजाब  के  वित्तीय  आयुक्तों  के  समक्ष  ग्यारह  प्रमुख  मामले  हैं
 ।

 काफ़ी के  पौधे

 1*२२०.  डा०  रामा  राव
 :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 श्रमिक  में  काफ़ी  के  जो  विभिन्न  प्रकार  के  पौधे  उगाये  जाते  हैं  कौर  जो  तट  के
 निकट

 कम  उपजाऊ  भूमि  पर  भी  बढ़ते  फूलते  हैंਂ  क्या  सरकार  इन्हें  किसी  प्रयोगात्मक  केन्द्र  में  उगाने  के
 सम्बन्ध

 में  कोई  कार्यवाही कर  रही

 यदि  तो  कितने  समय  तक  ये  प्रयोग  किये  जाते  रहे  हैं  इनके  परिणाम  क्या

 ऐसे  पौधों  के  लिये  किन  क्षेत्रों  को  उपयुक्त  समझा  गया  हैं
 ?

 मंत्री
 :  बेलेहुच्ूर  में  काफी als  के  काफी  गवेषणा

 केन्द्र  में  |

 तथा  .  १९५३  से  बीज  सामग्रियों  का  aaa  होता  रहा  है  प्रौढ़  इनके  पौधों
 का  गवेषणा

 केन्द्र  म  क्षेत्र-भ्रवलोकन  किया  जा  रहा  परिणामों  का  निर्धारण  करना  या  उन  उपयुक्त  क्षेत्रों  को

 परिभाषित  करना  जहां  पर  इन्हें  उगाया  जा  सकता  सम्भव  नहीं  है  ।

 रासा  क्योंकि  इस  किस्म  की  काफ़ी  का  विकास  करना  सम्भव  प्रतीत  होता  क्या

 सरकार  ने  इसका  ६. ह  किया  हैं  ?

 श्री  कर मरकर  :  टेस्ट  किये जा  रहें  हें  ।  हमने  इसके  पौधे  लगाये  हें  ।  जैसा  कि  मेरे

 माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  लाभप्रद  आधार  पर  काफ़ी  उगाने  में  कुछ  वर्ष  लगते  हैं  ।  इसलिये

 हम  ने  इन  किस्मों की  काफ़ी  उगाई है  श्र  बे लेहु नूर के  भ्र पने  गवेषणा  केन्द्र  में
 इनका

 कर  रहे  हें  ।  इन्हें
 चख

 नहीं  रहे  हें  ।
 ba’  OTN

 रामा  राव
 :

 में  यह  जानना  चाहता  था  कि  यह  देखने  के  लिये  कि  क्या  यह  भ्रमणी  काफ़ी है

 या  नहीं  क्या  सरकार  ने  इसे  ह ट्ट  किया

 करमरकर
 :

 सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।  में  कह  नहीं  सकता  कि  मेरे  माननीय  साथी  ने

 ऐसा  किया  है  या  नहीं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  |

 श्री  इब्राहीम  |  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  अनुपस्थित  हैं
 ।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 काफ़ी  are

 २२१  श्री  इब्राहीम  :  कया  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  काफ़ी  बोले

 के  सदस्यों  में  ऐसे  5.0  पंजीबद्ध  बागान  मालिक  हूँ  जिनके  बागानों  का  क्षेत्र  (१)
 ५  एकड़ या  उससे

 (२)  ५  शौर  ५०  एकड़  के  बीच  कौर  (३)  १००  एकड़  या  भ्रमित  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  करमरकर )  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये

 परिदिष्ट २,  अनुबन्ध  संख्या  ११  |

 तु प्रश्न का उत्तर पढ़ का  उत्तर  पढ़ माननीय सदस्य  :  श्री  अनुपस्थित हैं  ।  परन्तु
 दिया  गया  ह  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  अच्छा  यह  तो  पढ़ा  जा  चुका  है  |

 रुई  के  वायदे  के  सौदे

 1*२२२.  डा०  राम  सुभग सिंह  :  क्या  वाणिज्य  शौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  अपनी  उस  कार्यवाही  की  वायदा  बाजार  प्रौढ़  उद्योग  एवं  सम्भरण  में  हुई

 प्रतिक्रिया  का  अ्रध्ययन  किया  है  जो  उसने  रूई  का  दर्प  रक्षणात्मक  व्यापार  बन्द  करने  के  लिए  की  ह

 क्या  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  नीति  में  परिवर्तन  करने  की  भ्रावश्यकता  भर

 यदि  तो  क्या
 ?

 ate  उद्योग  तथा  लोहा  इस्पात  मंत्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी )  से

 .  वायदा  बाजार  BTA  ने  जो  कार्यवाही  की  वह  उसने  सब  संबंधित  व्यक्तियों  के  हित  की  रक्षा

 के  लिए  बाध्य  हो  कर  की  थी  ।  वायदा  बाजार  आयोग  द्वारा  दिये  गये  परामर्श  के  अनुसार  पूर्वी

 भारत रुई  संस्था  इंडिया  काटन  ने  जो  विनिश्चय  किया  उसका  न्यायालय  में

 विरोध  किया  गया  है  ।  सरकार  का  विचार  है  कि  नीति  में  परिवर्तन  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 राम  सुभग सिंह  :  सारे  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  सरकार  ने  रुई  में

 वायदा  व्यापार  बन्द  कर  दिया  है  ।  क्या  उस  समय  रुई  का  मूल्य  उच्चतम  हो  गया  था
 ?

 रुई  का  वायदा

 व्यापार  बन्द  करके  रुई  उगाने  वालों  के  हितों  की  HA  रक्षा  की  गई  थी
 ?

 श्री  टी०  टो ०  कृष्णमाचारी  :  रुई की  निश्चित  किस्मों  के  मामले  में  निम्नतम  मूल्य  VY  रु०

 प्रात  जरीला  प्रौढ़  उच्चतम  मूल्य  लगभग
 ८००

 रु०  हित  यह  बहुत  बड़ा  भ्रन्तर  जिस  समय

 वायदा  बाज़ार  ने  कार्यवाही की  उस  समय  प्रचलित  मुल्य ७००  रु०  से  काफी  lay
 थे

 शर  सरकार  की  राय  है  कि  निम्नतम  मूल्य  में
 ४०  प्रतिशत  की  वृद्धि  रुई  उगाने  वालों  के  लिए  पर्याप्त

 संरक्षण था

 राम  सुभग  मेरा  प्रश्न यह  था  कि  वायदा  व्यापार  बन्द  किये  जाने  के  कारण  उगाने

 दातों  को  वित
 vg

 उत  समा  दा

 स

 उपान  पाग  शा  पोतों

 गे  ह

 का  तिलहन
 मूल्य  था  मूल्य  है

 ?

 श्री  टों०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  इस  मामलें  की  व्यारूया  करना  सर्वथा  सरल  नहीं  हैं  क्योंकि  वास्तक

 में  इस  सट्टे  से  उगाने  वालों  कां  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  जिस  किस्म की  रूई  का  सट्टा हो  रहा  प्रौढ़  जिसके  मूल्य

 में  तीन
 या  साढ़े  तीन  सप्ताह  में  १००  रु०  की  वृद्धि हो  गई  उस  किस्म  की  रुई  उतनी  मात्रा

 जितनी
 मात्रा  में  विक्रय  उपलब्ध  न  थी  ।  १३/१६  किस्म  की  रुई  की  फसल  इस  वर्ष  अच्छी  न  थी

 और  सट्टा  १३/१६  किस्म  की  रुई  का  था  ।  लोग  जानते थे  कि  इस  किस्म  की  रुई  उपलब्ध  न  होगी  |

 —  उसने  इसका  सही  ices  हर  दिए

 मूल  अंग्रेजी में
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 यदि  मेरे  माननीय  मित्र  का  ख्याल  है  कि  उगाने  वाले  को  केवल  इस  कारण  हानि  हुई  है  कि  जो  रुई

 पर्याप्त मात्रा  में  उपलब्ध  न  उसका  मूल्य  एक  विशेष  मूल्य  से  art  नहीं  बढ़ने  तो  मेरा  ख्याल

 है  कि  वह  गलती  पर  हैं  ।  कुछ  भी  उगाने  वाले  को  अपनी  रुई  के  लिए  Xo  रु०  से  afm ae  मिल

 गये  होंग े।

 राम  सुलग  सिंह
 :
 मंत्री  जी  ने  कभी  कहा  है  कि  उगाने  वाले  को  ६४५०  रु०

 से  म्यूजिक

 मिल  गये  होंगे  ।  परन्तु  स्थिति  यह  है  कि  रुई  के  निम्नतम  कौर  उच्चतम  मूल्य  उगाने  वालों के  लिए  नहीं

 होते
 ।

 वे  गांठों  ate  केवल
 मंडियों

 के  लिए  होते  हैं
 ।

 उगाने  वाले  तो  अपनी  रुई  केवल  अपनी  बैलगाड़ी  में

 लाते  उस  तरह  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  उगाने  वालों  को  कितनी  हानि  हुई  है  ate  उनकी  स्थिति

 में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?

 1
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 श्री  हमें  उस  बात  पर  चर्चा  नहीं  करनी  है

 ।

 डा०  राम  सुभग  यह  sea  इस  लिए  पुछ  रहा  हूँ  कि  इसका  सम्बन्ध
 प्रश्न

 के
 भाग

 wt  से  जो  निम्न है  :

 कया  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  नीति  में
 परिवर्तन

 करने  की
 श्राव्य कता  श्र

 यदि  तो  क्या  ?
 1.0

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही

 क्योंकि  निम्नतम  कौर  उच्चतम  मूल्य  उत्पादकों  के  लिए  नहीं  हैं
 ?

 क्या  वायदा  व्यापार  बन्द  करने

 से  लिए  पहलें राज्य  सरकारों  से  भी  परामर्श  लिया  क्योंकि  इस  का  प्रभाव  उत्पादकों  पर  तुरन्त

 पड़ता है  ?

 श्री  do  टी
 ०
 कृष्णमाचारी :  यह  सब  बहुत  ही  रुचिकर है  ।  परन्तु  मुझे  डर  है  कि  यह  बहुत

 ही  मुन्ना  मामला  है  ।  इस  का  सम्बन्ध  रुई  की  किसी  एक  विशेष  किस्म  से  नहीं  है  |

 जिस  रुई  के  बारे  में  हमें  कार्यवाही  करनी  पड़ी  थी  वह  प्रायः  समाप्त  हो  गई  कौर  उससे  भ्रच्छी

 किस्म  की  रुई  आरा  रही  है  ।  जहां  तक  उच्चतम  मूल्य  का  सम्बंध  वह  तो  केवल  सोचने  की  बात  है

 इतना  होते  हुए  भी  स्थानीय  रुई  मूल्य  अधिक थे  ।  सरकार  को  बहुत
 सी

 बातों  पर  विचार
 करना

 पड़ता  है  ,  सरकार  की  जानकारी  मेरे  माननीय  मित्र  की  जानकारी  से  पूर्णतया  नहीं  मिलती  है
 |

 जहां  तक  नीति  में  परिवहन  का  प्रदान  हम  पूर्वी  भारत  रुई  संस्था  इंडियन  काटन

 में  रुई  के  वायदा  बाज़ार  में  तनिक  भी  जुझना  नहीं  होने  देंगे
 ।

 कागज़  उत्पादन

 1*  २२३.  श्री  भक्त  दर्दान  :  क्या  वाणिज्य  ite  उद्योग  मंत्री  २३  geyuy al fed Tat को  दिये  गये

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ११८७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  देश  में  कागज  उत्पादन  सम्बन्धी  विषयों  पर  सम्मति  देने  के  लिये  जिन  जर्मन
 व

 इटालियन  विशेषज्ञों  को  बुलाया  गया  उन्होंने  अपने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिये  श्र

 यदि  तो  क्या  उन  प्रतिवेदनों  की  प्रतियां  सभा  के  टेबल  पर  रखी  जायेंगी
 ?

 उद्योग  मंत्री
 :

 हां  ।

 set  ही  नहीं  उठता  |

 श्री  भक्त  ददन :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  उन  विशेषज्ञों का  प्रतिवेदन  सरकार को  कब  तक

 प्राप्त  हो  जाने  की  है  ?

 मूल  अंग्रेजी



 शक्त तार च्े  २४  PEUE  मौखिक  उत्तर  १९७

 कानूनों
 :

 जर्मन  विशेषज्ञ  हमारे  देश  का  दौरा  करके  वापस  चले  गये  हैं  कौर  उन्होंने  अपनी

 रिपोर्ट  हमें  शीघ्र  ही  भेजने  का  वायदा  किया  है  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  जर्मन  विशेषज्ञों  ने  कोई  weaker  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं

 किया  ate  वे  यों  ही  अपने  देश  चले  गये  भ्र ौर  सरकार  इस  मामले  में  उनसे  शभ्रन्तिम  प्रतिवेदन  पाने  की

 प्रतीक्षा कर  रही  ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  (  श्री  टी
 ०  टी  ०  कृष्णमाचारी )

 :
 यह  ठीक  हैं

 कि  हम  जो  विशेषज्ञ  बुलाते  हैं  वे  हमें  कुछ  जानकारी  aes  देते  कभी  मौखिक  कभी  लिखित  ।  परन्तु

 जब  तक  हमें  पुरी  बात  विदित  नहीं  हो  तब  तक  हम  उन  सारे  प्रतिवेदनों  को  लोक-सभा  पटल  पर

 नहीं  रख  या  माननीय  मित्र  को  वह  सूचना  नहीं  दे  सकते  जो  चाहती  हैं
 ।

 कमलेंदुमति  शाह  :  क्या  सरकार  उन  प्रतिवेदनों  के  प्राप्त  हो  जाने  पर  इस  बात  पर  विचार

 करेगी  कि  ऋषिकेश  नामक  स्थान  पर  जो  कि  देहरादून  जिले  में  स्थित  है  कौर  जहां  पर  कि  लकड़ी  का  एक

 बड़ा  भारी  डिपो  है  चारों  तरफ  से  पहाड़ों  से  गंगा  कौर  यमुना  में  लकड़ी  बह  कर  वहां  पहुंचती  उस

 स्थान  पर  एक  पेपर  फैक्टरी  बनाने  के  लिए  श्रावव्यक  कदम  उठायेगी ?

 श्री  do  टी०  कृष्णमाचारी  :  इन  सभी  स्थानों  का  दौरा  कर  लिया  गया  है
 ।

 जो  कच्ची

 सामग्री  उपलब्ध  है  वह  कागज़  उत्पादन  के  लिए  सफलतापूर्वक  कौर  प्रभावोत्पादक  रूप  से  प्रयोग  भी  की

 जा  सकती है  या  यह  बात  बहुत  सी  श्राकस्मिकताओं पर  विशेष  कर  उस  स्वामित्व जो
 राज्य

 सरकारें  कागज़  के  कारखानों से  लेती  निरभर  है  ।

 श्री  कामत  :  कागज  की  हमारी  जितनी  भ्रावस्यकता  है  उसका  यदि  ठीक-ठीक  नहीं  तो  लगभग

 कितने  प्रतिशत  कागज़  श्राजकल  देश  में  बनता  है  कौर  कितना  आयात  किया  जाता  है  ?

 श्री  do  टी०
 कृष्णमाचारी

 :
 हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  अनुपात  लगभग  २  कौर  १  का  है

 |

 श्री  कामत  :  २  श्र  १  का  ?

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी :  २
 :  १  किया

 |

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 भ्र
 ग

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  जमन
 विशेषज्ञ

 अपनी
 रिपोर्ट

 शीघ्र
 देने

 वाले
 तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  इटालियन  विशेषज्ञों  ने  देश  के  किन-किन  भागों  का  अरब  तक  दौरा

 किया  हैं  श्र  वे  कब  तक  झ्र पनी  रिपोर्ट  देने  वाले  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 इटालियन  विशेषज्ञ  कभी  दौरा  कर  ही  रहे  भारत  में  वे  हाल  ही  में  पहुंचे  हैं
 ।

 1  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 मंत्रीजी  ने  बताया  है  कि  जमीन  विशेषज्ञ  जर्मनी  चले  गये
 ौर

 वे

 अपना  प्रतिवेदन
 वहां  तैयार  करेंगे  ।  वे  भ्र पना  प्रतिवेदन  भारत  में  क्यों  तैयार  न  कर  सके ?

 टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  यह  ऐसा  प्रदान  है  जो  जमन  विशेषज्ञों से  ही  पूछा  जाना  चाहिये  ।

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  करार

 1*२२४. श्री  डी०  ato  फार्मा  :  कया  पुनर्वास  मंत्री  a  geyy  को  पुछे  गये  तारांकित

 संख्या  ८५६  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  क्या  मई  १९५४  में  पाकिस्तान के

 साथ  हुए  निष्क्रिय  सम्पत्ति  करार  के  अनुसमर्थन  के  बाद  सरकार  ने  चल  सम्पत्ति  के  हस्तान्तरण  के  लिए

 कोई  कार्यवाही  की  है  भर  यदि  तो  क्या
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  जें०  ह्य  :  ३१  PeUY  को  सूचियों का  एक  साथ  जो

 विनिमय  होना  चाहिए  था  वह  उस  दिन  नहीं  हो  सका
 ।  इस  मामले  पर

 १४  VEX  को

 कराची

 मूल  ast  में
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 में  पाकिस्तान  सरकार  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  art  चर्चा  हुई  |  यह  निश्चय  हुमा  कि  अधिकांश  सूचियों

 का  विनिमय  २६  PEXG  को  होना  चाहिए  श्र  अप्रविष्ट  सूचियों  के  लिए  पश्चिमी  पाकिस्तान

 सरकार  भ्रान्ति  तारीख  का  सुझाव  देगी  ।  यह  बात  भी  तय  हुई  कि  विक्रय  इरादी  के  चैकों  का

 जिनका  ब्यौरा  पहिले  विनिमय  की  गई  सूचियों  में  २९  PEUS  को  विनिमय  होना  चाहिए |

 श्री  डी०  सी०  यह  करार  कब  तक  मान्य  रहेगा  क्या  इसकी  कार्यान्वित  के  लिए  कोई

 उपयुक्त  मशीनरी  स्थापित  की  गई  है
 ?

 श्री  के०  भोंसले हां  ।  मैं  समझता हूँ  कि  यह  इस  वर्ष के  aa  तक
 मान्य

 दोनों

 सरकारों  ने  उन  कठिनाइयों को  दूर  करने  के  लिए  जो  करार  की  कार्यान्विति  में  बाधा  डाल  सकती

 एक  उन्चाधिकारसम्पन्न समिति  बनाने  का  सुझाव  रखा  है  ताकि  करार  की  कार्यान्वित  यथासम्भव

 तेजी के  साथ  की  जा  सके

 श्री  डी०  ato  फार्मा
 :

 जिस  उच्चाधिकारसम्पन्न  समिति  का  दोनों  सरकारों  ने  सुझाव  दिया

 क्या  वहू  बना  दी  गई  यदि  तो  उसके  सदस्य  कौन  हैं  प्रौढ़  उनके  क्या  कत्तव्य  हैं  ?

 श्री ज०
 के०  भोंसले

 :  इसका  सुझाव  wat  १४  फरवरी  को  दिया
 था

 ।  इसमें  सम्भवतः

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  संयुक्त  सचिव
 या  कौर  कदाचित  पाकिस्तान  के  पुनर्वास  मंत्रालय के

 सचिव  होंगे
 ।  उनका  काम  कठिनाई दूर

 करना  समिति  बैठक  हर  दूसरे  मास  भारत
 कौर

 पाकिस्तान में  होगी
 ।

 श्री  डी०  सी ०  फार्मा  :  भारत  कौर  पाकिस्तान  की  अलग-अलग  कया  कठिनाइयां  हैं  कौर  क्या  हमारी

 कठिनाइयां  उनकी  कठिनाइयों  से  अधिक  हैं  या  उनकी  कठिनाइयां  हमारी  कठिन  इयों  से  म्यूजिक  हैं  ?

 श्री  ज०  कज  भोंसले  :  हो  सकता  हैं  कि  इस  योजना  की  कार्यान्वित  में  कुछ  कठिनाइयां  हों

 उद्देश्य  उन्हें  दूर  करना  है  ।

 सिंदरी  उबर  कारखाना

 1*२२४५.  श्री  एम०  एल०  अग्रवाल  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सुन्दरी  उर्वरक  कारखाने का  ६०  प्रतिशत  बिस्तार  करने  का  कार्य  एक  इटली  के

 साथ  के  विशेषज्ञों  को  सौंपा  गया

 यदि  तो  वे  इटली  के  विशेषज्ञ  कौन  हैं  ate  उनकी  नियुक्ति  के  निबन्ध  कया  हैं
 ?

 उत्पादन  मंत्री  सतीश  चन्द्र  )  :  fared  फर्टिलाइजर  एण्ड
 केमिकल्स  लिमिटेड  के

 विस्तार  कार्यक्रम
 के  लिये  संयंत्र  के  अधिष्ठापना तथा  चालन  का

 ठेका  इटली के  मैसर्ज

 मात्टेकंटिनी को  दिया  गया  हैं  |

 यह  ठेका  वर्ना-की  आधार  पर  प्रात  उक्त  सारे  संयंत्र  को  पुरी  तरह  लगा  कर  तथा  चला

 कर  दिया  गया  जिसकी  सम्पूर्ण  खच  सहित  कीमत  ५,२६६,५००  पौंड
 ७  करोड़  रुपये )

 दी
 जायेंगी

 ।
 ठेके  का  काय  पुरा  करने  के  लिये  सार्थ  द्वारा  रखे  जाने  वाले  कर्मचारियों

 व
 कार्य-व्यवस्था

 शादी  के  बारे  में  निर्णय  करना  सार्थ  का  अपना  काम  है  |

 जनों  एम०  एल०  द्विवेदी  :  कया  उन्हीं  निबन्धों  पर  कार्य  करने  के  लिये  भारतीय  लोग  नहीं

 मिल  सके  ?

 श्री  सती दा  जी  ,  नहीं  ।

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 श्री  बंसल
 :

 क्योंकि  इस  कारखाने  को  काम  करते  हुए  दस  हो  गये  क्या  इस  में  किसी  रूपांकन

 विभाग
 का  भी  कोई  प्रबन्ध  किया  गया  है  ताकि  सम्पूर्ण  भावी  विस्तार  योजनायें

 कारखाने  द्वारा  स्वयं  ही  कार्यान्वित  की  जा  सकें  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  यह  कोई  एमोनियम  सल्फेट  के  संयंत्र  का  विस्तार  नहीं  है  ।  हमारा  विचार

 एमोनियम  सल्फेट  के  अरन्य  प्रकार  के  उर्वरकों  का  उत्पादन  का  भी  है  |  कारखाने  का  अब

 साल्ट  अर्थात  अमोनियम  सल्फेट  नाइट्रेट  तथा  के  उत्पादन  के  प्रयोजनार्थ  कारखाने  का

 विस्तार किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  ए०  एस०  थामस  :  प्रदान से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  कारखाने का  ६०  प्रतिशत  विस्तार  करने

 का  विचार  है
 ।

 मैं  पुछना  चाहता  हूँ  कि  विनियोजित  पू  जी  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि की
 जायेगी  ?

 क्या  यह  वृद्धि  वर्तमान  विनियोग  के  भ्रनुपात  से  की  जायेगी  अथवा  किसी  sea  प्रकार  से
 ?

 सतीश  चन्द्र  :  विस्तार  का  खर्च  १०  करोड़  रुपया  हैं  ।  उसमें  से  ७  करोड़  तो  सरकार  द्वारा  ऋण

 के  रुप  में  दिया  गया  है  कौर  ३  करोड़  रुपया  fared  कारखाने  ने  प्यार  संसाधनों  से  प्राप्त  किया  है  |

 श्री  एस०  वी०  राम स्वामी  :  यह  नया  संयंत्र  कब  तक  उत्पादन  कार्य  प्रारम्भ कर

 यदि  इस  पर  झ्र धिक  समय  लगेगा  तो  बेकार  गैसों  का  क्या  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 aa  चन्द्र  :  यह  १९४५७  के  अन्त  तक  पूर्ण  हो  कार्य  जारी  है  |

 श्री  टी०  बी०  राव
 :

 क्या  fared  की  उत्पादन  शक्ति  के  बढ़ने  से  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 के भ्रन्तर्गत  तीन  उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना  की  प्रस्थापना  को  कार्यान्वित  करने  में  कोई  बाधा  ?

 सती  चन्द्र  :  ग्न्य  कारखाने  स्थापित  करने  का  निर्णय  ae  किया  जा  रहा  है  जब  कि

 कार्य  लगभग  प्नाघ  हो  चुका  है  ।

 श्री  बंसी  लाल  :  क्या  राजस्थान  के  हनुमानगढ़  में  एक  उधर  कारखाना  स्थापित  करने  के

 सम्बन्ध में  किसी  योजना  पर  विचार  किया  जायेगा  ?

 श्री  atten चन्द्र  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  इस  मामले  पर  शभ्रच्छी  प्रकार  से  विचार

 किया  गया  है  ।  आगामी  योजना  में  हनुमानगढ़  में  कोई  कारखाना  स्थापित  किये  जाने  की  कोई  संभावना

 नहीं है  ।

 श्री  एस०  घी  राम स्वामी :  हमें  यह  बताया  गया  हैं  कि  इस  समय  एक  करोड़  घन  गैस

 बेकार  जा  रही  है  ।  इस  नये  कारखाने  के  पूरे  होने  तक  इस  गैस  का  क्या  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 इस  का  कुछ  भ्रंश  जलाया  जा  रहा  है  ।  विस्तार  कार्यक्रम  इन  गैसों
 का

 उपयोग

 करने  की  दृष्टि  से  ही  बनाया  गया  है  ।

 बन्सी  लाल
 :  क्या  यह  सच  है  कि  हनुमानगढ़ में  dew  fared  के  अपेक्षा  बहुत  दामों

 पर  उत्पादित किये  जा  सकते  हैं  ?

 महोदय  :  यह  केवल  एक  तर्क  है  ।

 tet  सतीश  चन्द्र  :  यह  सच  नहीं  है  ।

 श्री  टी०
 बी०  राव :  माननीय  मंत्री  ने  कभी-प्रभी यह  कहा  है  कि  हनुमानगढ़ में  कोई

 कारखाना  स्थापित
 न

 किया  जायेगा
 |

 तो  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  भाकड़ा-नांगल  के  अतिरिक्त  दो
 अन्य

 कारखाने  कहां  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 सतीश  चन्द्र  :
 इस  मामले  पर  प्रभी  विचार

 किया जा  रहा  है  |

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 भारतीय  रंग  उद्योग

 *
 २२६.  श्री  Fo  सी ०  सोनिया  :  क्या  वाणिज्य  site  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रंग  उद्योग  का  व्यापक  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  सरकार  ने  रंग

 बनाने  वाली  कुछ  विदेशी  कम्पतियों  से  इस  उद्योग  की  भावी  योजना  बनाने  के  बारे  में  एक  विस्तृत  रिपोर्ट

 तैयार  करने  का  प्रतिरोध  किया

 यदि  तो  व्या  सरकार  सभा  के  टेबल  पर  एक  ऐसा  विवरण  रखेगी  जिसमें  उन  कम्पनियों

 के  नाम  पते  दिये  हों  कौर  यह  भी  कि  उन्हें  इस  रिपोर्ट  के  लिये  कितना  पारिश्रमिक  दिया

 रिपोर्ट  कब  तक  मिलने  की  तराशा  कौर

 क्या  सरकार  इन  कम्पनियों  के  सहयोग  से  रंगों  के  उत्पादन  के  लिये  कोई  कारखाना  स्वत

 खोलने  का  विचार  करती  है  ?

 उद्योग  मंत्री  :  जी  हां  ।

 तथा  प्रदान  ही  नहीं  उठते  |

 जी  नहीं  ।

 श्री  कण  ato  सोनिया
 xn  नव

 श्री  कानूनगो  :  १५०  से  २००  यूनिट  तक  काम  कर  रहे  हैं  जिन  में  छोटे  भी  हैं  बड़े  भी  हैं  ।

 श्री
 क् ०  सी०  सोनिया :  देश  की  डिमांड  का  कितना  हिस्सा  उन  से  पुरा  हो  जाता  है  ?

 श्री  कानूनगो पेंट्स  की  पुरी  मांग  हमारे  मुल्क
 से

 ही  पूरी  जाती
 fam

 दो  एक

 प्राइस  बाहर  से  लेने  पड़ते  हैं  जो  कि  हमारे  यहां  नहीं  बनते  हैं
 ।

 श्री  जोकि  आल्वा
 :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  बहुत  से
 भारतीय  समवाय  भारतीय  रंग

 व्यापार  में  पर्याप्त  उन्नति  कर  रहे  हैं
 ?

 क्या  सरकार  ने  कोई  कार्य-क्रम  बनाया  है  जिससे  वे  पर्याप्त

 उत्पादन कर  सकें  ।

 श्री  कानूनगो
 :

 सभी  समवायों  की  उत्पादन  क्षमता  पहले  से  ही  इतनी  है
 कि  वे  रंग  की  बढ़ती

 ge  मांग  को  पूरा  कर  सकने

 |

 लोहा  तथा  इस्पात  उद्योग  को  ऋण

 प  *२२७.  श्री  गाडिलिंगन गौड़
 :

 कया  वाणिज्य  ate  उद्यीग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  इस्पात  उद्योग  के  विकास
 के

 लिये  इस  देश  के  दो
 श्रौद्योगिक

 सार्थों  को  दस-दस  करोड़  रुपये  का  ब्याज  मुक्त ऋण  दिया

 यदि  तो  इन  सार्थों  के  क्या  नाम  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रो  जी  हां ।

 टाटा  भ्रामरी  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  तथा  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी

 लिमिटेड  ।
 ब

 wast में
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 थ्रो  गार्डिलिगन  गौड़
 :

 क्या  यह  ऋण  दस  वर्षों  के  लिये  व्याज  से  मुक्त  किया  गया  है  शर  यदि

 हां  तो  इन  सार्थों  को  यह  ऋण  कितनी  किस्तों  में  वापिस  करना  होगा  क्या  इस  बारे  में  कोई  करार

 किया  गया  है
 ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  समझता  हूँ  कि  इस  के  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  ga  था  श्र  हमने

 इस  पर  लोक-सभा  में  चर्चा  की  थी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  प्रश्न  को  गलत  ही  स्वीकार  कर  लिया  गया

 इसकी  नीति  ahs  पर  लोक-सभा  में  पर्याप्त  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  सदस्य  महोदय  पुस्तकालय  में  जा  कर

 इसे  पढ़  सकते  हैं  ।  इस  पर  व्यर्थ  में  ही  समय  नष्ट  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  |

 श्री टी०  बी०  बिंद्रा  राव
 :

 क्या  यह  ऋण  टाटा  तथा  प्राय  इस्पात  कारखाने  को  मूल्य

 धारण
 के  प्रदान के  rays  में  प्रशुद्ध  को  सौंपे  जाने  से  पूर्व  ही  दिया  जा  चुका  था

 ?

 शर  उद्योग तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी  ०  टो ०  कृष्णमाचारी  )
 :  स्वभावतः

 ऋण
 देने  का  निर्णय  मूल्य  प्रतिधारण  का  प्रशन  प्रशुद्ध  को  सौंपे  जाने  से  पूर्व  ही  किया  गया  था

 ।

 गार्डिलिगन  गौड़  :  क्या  सरकार  के  पास  उसी  प्रकार  के  अन्य  प्रार्थना  पत्र  भी  भराये  श्र

 यदि  हां  तो  उन  के  सम्बन्ध  में  क्या  fro  किया  गया  है  ?

 श्री  fo  टी०  कृष्णमाचारी :  कुल  केवल  तीन  इस्पात  कारखाने  हैं  ।  दो  कारखानों  के  सम्बन्ध

 में  ये
 दो

 प्रार्थना  पत्र  प्राप्त  हुये  हैं
 ।

 तीसरे  के  सम्बन्ध  में  सारा  खर्चें  सरकार  दे  रही

 प्रेस  संवाददाता

 1*२२८.  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :
 क्या  सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  जनवरी  में  हुए  what  भारतीय  सम्पादक  सम्मेलन  द्वारा

 स्वीकार  किये  गये  संकल्पों  की  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  बात  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  कि  समाचार  पत्रों  को  उत्पीड़ित

 करना  बन्द  किया  जाये  संवाददाता झ्र ों की  सूचना  सूत्रों  तक  स्वतन्त्रतापूर्वक पहुंच  हो  ?

 सूचना श्र  प्रसारण  मंत्री
 :

 जी

 संकल्पों  में  भारत  सरकार  द्वारा  समाचारपत्रों  के  किसी  भी  प्रकार  के  उत्पीड़न  के  बारे में

 कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  हूँ  ।  संवाददाताओं  की  सरकारी  सूचना  सूत्रों  तक  पहुंच  के  प्रश्न  पर  मैं  यह  बताना

 चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  के  सम्बन्ध  में  समाचार  प्रेस  सूचना  विभाग  द्वारा  बिना  किसी  भेद-भाव  के

 सभी  स्वीकृत  संवाददाताश्रों  को  भेजे  जाते  हैं  ।  स्वीकृत  संवाददाताओं  सरकारी  नीतियों  तथा  कार्यों

 से  सम्बन्धित  सूचनाओं  के  स्पष्टीकरण  के  लिये  सरकार  के  मंत्रियों  तथा  सचिवों  कौर  प्रेस  सूचना  विभाग

 के  पदाधिकारियों के  पास  जाने  की  पुरी  स्वतन्त्रता  हैं  ।

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  सरकार  अखिल  भारतीय  समाचारपत्न  सम्पादक

 सम्मेलन  से  इस  विषय  पर  परामर्श  करेगी  कि  क्या  कोई  ऐसे  मामले  हैं  जिनमें  विभिन्न  संवाददाताओं

 को
 सूचना  प्रदान  करने  के  मामले  में  कोई  भेद  भाव  रखा  गया  है

 ?

 केसकर
 :

 माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  नहीं  है  कि  जहां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध

 शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  हमारा
 न

 केवल  भ्रमित  भारतीय  समाचारपत्र  सम्पादक  सम्मेलन  से  ही

 निरन्तर  सम्  बना  रहता  है  अपितु  अन्य  प्रतिनिधि  पत्रकार  संघों  के  साथ  भी  रहता
 है  ।

 ञ
 मूल  भ्रंग्रेजी



 ofa
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 श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वासी  :  क्या  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  कोई  ऐसे  मामले  हैं  जिनमें

 राज्य  सरकारों  द्वारा  सूचनायें  दी  जाने  के  सम्बन्ध  में  संवाददाताश्रों  के  साथ  भेद-भाव  पूर्ण  बर्ताव  किया

 केसकर  :  राज्य  सरकारों  की  भेद-भाव  पूर्ण  नीति  का  उल्लेख  किया  गया  े  इस  समय

 इस  प्रकार  का  कोई  भी  मामला  स्मरण  नहीं  है  ।  कुछ  समय  एक  दो  मामलों  की  जोर  निर्देश  किया  गया

 जहां  तक  इस  संकल्प  विशेष  अथवा  aha  भारतीय  समाचारपत्र सम्पादक  सम्मेलन  की  बैठक

 विशेष का  सम्बन्ध  उनमें  राज्य  सरकारों  का  उल्लेख  है  परन्तु  उनमें  किसी  राज्य  सरकार  अथवा  किसी

 मामले  विशेष  का  विशिष्ट  रूप  से  उल्लेख  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  यह  हैं  कि  जहां  तक  इन  मामलों  का  सम्बन्ध  हमारा  राज्य  सरकारों  पर  कोई  नियंत्रण

 नहीं  है  |  परन्तु  यदि  aha  भारतीय  समाचारपत्र  सम्पादक  सम्मेलन  द्वारा  किसी  विद्वेष  मामले  की

 निर्देश  किया  गया  तो  में  उसकी  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  दिखाऊंगा |

 श्री  कामत
 :  भाग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  प्रश्न  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है

 कि  जहां  तक  प्रेस  सूचना  विभाग  का  सम्बन्ध  विदेशी  संवाददाता  उस  संघ  तक  हमारे  अपने  भारतीय

 संवाददाताओं तथा  पत्रकारों  की  अपेक्षा  श्रमिक  सुगमतापूर्वक  पहुंच  सकते  भारतीय  संवाददाता झ्र ों

 तथा  पत्रकारों  के  साथ  उस  विभाग  द्वारा  बुरा  व्यवहार  किया  जाता  है  ?

 केसकर  :  यह  बिल्कुल गलत  है  |

 श्री  जोखिम  क प्राल्वा क  उत्पीड़न  के  मामलों  के  सम्बन्ध  में  क्या  वे  जिनके  बारे  में  यह

 कहा  गया  हू  कि  उन्होंने  आपत्तिजनक  लेख  भेजे  भारतीय थे  अथवा  क्या  सरकार  का

 विचार  उन  विदेशी  संवाददा  तारों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  है  जिन्होंने  सत्य  तथा  हानिकारक
 ५  ५  ब्य

 समाचार भेजे  हैं  ?

 केसकर  :  यदि  कोई  भारतीय प्रथवा  विदेशी  संवाददाता  श्रापत्तिजनक ले  भेजता

 हैं  तो  उसके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करना  सरकार  के  लिये  कठिन  है  ।
 मैं  समझता  हुं  कि  माननीय  सदस्य

 स्वयं  ही  मेरे  पास  जायेंगे  और  जाकर  शिकायत  करेंगे  कि  सरकार  प्रेस  स्वातन्त्र्य  का  उल्लंघन कर  रही  है  ।

 रेडियो  सक्रिय  खनिज  पदार्थ

 २२९.  श्री  जी०  एल०  चौधरी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  रेडियो  सक्रिय  खनिजों  की  खोज  एक  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  की  जा  रही

 और

 यदि  तो  अरब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वैदेशिक-काय  उपमंत्री  (  श्री  के
 ०

 वन्दा  )  तथा  भारत  के  भिन्न-भिन्न

 ज्यों  ने  आण्विक  खनिजों  तथा  दूसरे  रेडियो-ऐक्टिव  खनिजों  की
 खोज  का  ऑटोमिक  एनर्जी

 डिपार्टमेंट  के  रा-मोटी  रियाज़  डिविजन  की  ८  फील्ड  पार्टियों  तथा  २  ड्रिलिंग  पार्टियों  द्वारा  किया  जा  रहा

 @  |

 श्री  जी०  एल०  चौधरी  :  क्या  मैं  जान  सकता हूँ  कि  हिन्दुस्तान  के  किस  हिस्से  में  अधिक

 से  अधिक  रेडियो-एक्टिव ferret  पाये  जाते  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :  इस  जैसा  क  कहा  गया

 कई  पार्टीज़  इनमें  से  सबसे  ज्यादा  बिहार  में  हैं
 ह  ।

 एक  पार्टी  नारको-कोचीन  में  दूसरी  रचना क

 मल  writ  में
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 मैसूर  कौर  हैदराबाद  में  हैं  ।  तीसरी  विन्ध्य  मध्य  सौराष्ट्र  और  बम्बई  में

 चौथी  एक  राजस्थान  की  भ्र लग  है  ।  फिर  बिहार  में  दो  तीन  पार्टीज़  एक  बिहार  वेस्ट  बंगाल  श्रीराम की

 एक  बिहार  माइका  एक  फिर  कौर  बिहार  की  है  ।  सातवीं  मध्य  उड़ीसा  में  कौर  आखिरी

 में  है  ।

 XN  XA  Aa
 श्री  एस०  ato  सामन्त  :  ये  खनिज  किन  स्थानों  में  बड़े  पैमाने  पर  केन्द्रित  पाये  जाते  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 कुछ  स्थानों  में  वे  केन्द्रित  ग्न्य  स्थानों में  नहीं  हैं  ।

 श्री  एस०  alo  राम स्वामी
 :

 क्या  इन  खनिजों  की  खोज  का  काय  कोई  पृथक  विभाग  करता  हैं

 या  सर्वेक्षणਂ  को  विस्तृत  कार्य  दिया  गया  हैं
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू
 :  खनिजों का  इस

 प्रकार  का  सर्वेक्षण  भ्रनुसन्धान  साधारणतया

 विभिन्न  विभागों  द्वारा  किया  जाता  है
 ।

 परन्तु  भ्रूण-शक्ति खनिजों  के  सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध  चूंकि वे  एक

 fae प्रकार  के  होते  स्वयं  चरण-दफ़्ती  विभाग का  एक  शभूतत्वीय  सर्वेक्षण  उपविभाग  )

 है  जो  बहुत  बड़ा  हैं  श्र  अधिकाधिक  बड़ा  होता  जा  रहा  है
 ।

 फिर  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  तो  है
 रोक  फिर

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्रालय  है  जो  तेल  में  प्रतिरूपी  रखता  है  कौर  यह  कार्य कर  रहा  है  ।

 Tat  एस०  सी०
 सामन्त

 :
 यूरेनियम  की  बड़े  पैमाने  पर  खोज  के  लिए  क्या  कदम  उठायें  गये  हैं  जो

 कि  एक  स्थान  में  केन्द्रित  नहीं  मिलता  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  मैंने  प्रभी-प्रभी  नौ  क्षेत्र-दलों  की  एक  सूची

 पढ़कर  सुनाई  थी  जो  इस  कार्य  से  सम्बन्धित  हैं  |

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  हिमालय  में  भी  कोई  पार्टी  रेडियोएक्टिव

 मिनरल्स  की  खोज  करने  के  वास्ते  भेजी  गई  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  खास  हिमालय  में  तो  इस  नहीं  है  लेकिन  उसके  रास-पास  यह  पार्टीज़

 जरूर गई  हैं

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  शाह
 :

 कया  मैं  जान  सकती  कि  वह  कौन-कौन से  स्थान  हैं  जहां  पर

 यह  पार्टीज़ गई  हैं  ?

 महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्या  स्थानों  के  नाम  जानना  चाहती  हैं  ?

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  दाह
 :

 श्रीमान  ।  क्या  मैं  स्थानों  का  नाम  जान  सकती  हुं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 जहां  तक  इस  तरह  के  ब्यौरे  का  सम्बन्ध  ag  सम्बन्धित  विभाग  से

 ताछ  कर  सकती  हैं  कौर  जानकारी  प्राप्त  कर  सकती  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  को  इस  सभा  में  ऐसी  जानकारी

 प्राप्त  करने  के  लिए  नहीं  भराना  चाहिए  ।

 श्री  केलप्पन
 :

 कया  किसी  ऐसे  क्षेत्र  का  संकेत  किया  जा  सकता  है  जिसमें  ये  खनिज  प्रचुर  मात्रा

 में  विद्यमान हों  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  प्रश्न  पहले  ही  पूछा  जा  चुका  हैं  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  :  यद्यपि  विगत  वर्षों  लगभग  सौ  वर्ष  या  ऐसी  ही  कोई  अवधि  के  दौरान  में

 सर्वेक्षण
 ने

 पर्याप्त  दक्षता  से  कार्य  किया  है  ate  जो  कुछ  भी  कार्य  किया  गया  वह  दक्ष  रहा

 फिर  भी  उन्होंने  वह  ह  बहुत  विस्तारपूर्वक  कौर  गहराई  के  साथ  नहीं  किया
 ।

 मैं  सौ  वर्ष
 की

 पुरी  अवधि

 बात  कह  रहा  हूँ
 ।

 यद्यपि  हमें  भारत  के  भू तत्वों
 र

 का  सामान्य  ज्ञान  है  भर  हम  जानते  हैं
 कि

 मूल  अंग्रेजी  में
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 लोहा  safe  जैसे  खनिज  कहां-कहां  पाये  जाते  हैं  फिर  भी  यह  कार्य  बहुत  विस्तारपूर्वक  किया  जाना

 है  ।  अब  वह  कार्य  विस्तारपूर्वक  किया  जा  रहा  है  ।  विशेषकर  अणुशक्ति  आयोग  अपने  प्रयोजन  के  लियें

 यह  कार्य  बहुत  विस्तारपूर्वक कर  रहा  है  ।  इसलिए  यदि  उसे  कोई  नई  चीजें  मिलेंगी  तो  वह  हमें  उनकी

 सूचना  देगा  ।  लोक-सभा  को  स्मरण  होगा  कि  देश  के  संसाधनों  का  पता  लगाने  के  लिए  समस्त

 भारत  में  बड़े  पैमाने  पर  खनिज  सर्वेक्षण या
 अनुसंधान

 का
 निर्देश  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण में  है  ।

 fait  कामत
 :

 क्या  रेडियम धर्मी  एक्टिव  )  खनिजों  की  यह  खोज  हमारे  ही  राष्ट्र जनों  द्वारा

 की  जा  रही  है  हमने  विदेशियों  का  सहयोग  अथवा  सहायता  आमंत्रित  की  है  यदि  तो

 qe  सहायता  करने  वालें  किस  राष्ट्र  के  हैं  ?.

 जवाहरलाल  नेहरू
 :

 जहां  तक  रेडियमधर्मी  खनिजों का  सम्बन्ध  मैं

 समझता  हूँ  कि  कोई  भी  विदेशी  नहीं  है  ।  परन्तु  मैँ  समझता  हूँ  कि  बम्बई  स्थित  भ्र णु शक्ति  विभाग  जो

 कि  इन  खनिजों  का  कार्य  करता  सर्वेक्षण  का  कुछ  प्राध्यापक  हैं  J

 नम्बर

 1२३०.  श्री  बी०
 के०  दास

 :
 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 :

 क्या  ara  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  rad  संकल्प  में  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोर्ड  द्वारा

 चर्खे  के  कार्यकरण  के  विभिन्न  पहलुओं  at  जांच  करने  के  लिए  एक  दल  की  नियुक्ति  के  लिए  किए  गए

 प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  गया

 यदि  तो  दल  की  रचना  कैसी  होगी  उसके  निर्देशित  क्या  होंगे  ?

 उत्पादन  मंत्री
 के  सभा सचिव  कार  जी०

 हां
 ।

 लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण रखा  जाता  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध

 संख्या  १२]

 श्री  बी०  कण  दास
 :

 क्या  मैं  पुछ  सकता  हूं  कि  wa  इन  नम्बर  चर्चों के  सम्बन्ध  में  सरकार की

 जानकारी में  कौन-कौन से  दोष  arg  हैं  ?

 श्री  कार जी०  दुबे
 :  दोष

 तक  मालूम  होंगे
 ।

 ‘tat बी०  के०  दास
 :

 क्या  प्रस्तावित  समिति  द्वारा  विचार  किए  जाने  के  पूर्व  इस  चर्खे  के

 करण  को  पूर्ण  अवसर  दिया  जायगा ?

 arco  जी  दुबे
 :

 हां
 ।

 यही  कारण  है  कि  अग्रिम  योजना  भी
 मंजूर

 कर  दी  गई  है  भ्र ौर

 पूरे  जोर  से  चल  रहीਂ  है
 ।

 fait बी०  के०  दास
 :

 उस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है
 ?

 नवे»

 श्री  कार  जी०  दुबे
 :  लगभग  १७,००,०००  रुपये  के  भ्रनुदान  मंजूर  किए  गए  हैं  और

 १२,००,०००  रुपये  के  ऋण  भी  मंजूर  किये  गये  हैं
 ?

 श्री  कृष्णाचाये  जोशी
 :

 भ्रमर  चर्खा  कितने  केन्द्रों  में  किये  कर  रहा  है
 ?

 कार  जी०  दुबे
 :

 विचार  यह  है  कि  जब  योजना  पूरे  जोर  से  चालू  हो  जायगी
 तो

 १४५

 लय  कौर  १००  परिश्रमालय  होंगे  |

 लौह-भ्रामक

 1*२३४.  श्री  एस०  Ato  व्या  वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मूल  अंग्रेजी  में
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 )  कौन  से  राज्य  हैं  जिनसे  लौह  श्रेयस्कर  भ्राता  है  वे  कौन से  बन्दरगाह हैं  जिनसे  उसका

 निर्यात किया  जाता  wk

 क्या  सैलम  से  लौह-प्रतीक  का  निर्यात  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं

 मंत्री  कर मरकर )  लौह-अ्रयस्क  मुख्यतया

 कौर  बम्बई  में  पाया  जाता  है श्रौर  मुख्यतया  मसौलीपट्टम

 मद्रास  ण  बम्बई  के  बन्दरगाहों  से  निर्यात  किया  जाता  है
 |

 सैलम  में  चुम्बिज  (  मैगनेटाइट  धातु  उत्पन्न  होता  ।  परन्तु  जब  तक  कि  शोणित

 )  arg  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ऐसी  धातु  की  कोई  मांग  नहीं  है  ।

 एस०  वी०
 राम स्वामी

 :
 हमें  मालूम  हुआ  है  कि  चूंकि  निर्यात  गोवा  से  बाहर  नहीं  जा  रहा  है

 इस
 लिए  चुम्बिज  )  धातु  की  भी  बहुत  मांग  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  कया  सैलम  की  खानों  से  इस

 धातु  का  सार कृत  चुम्बिज  कनसेन्ट्रेट  )  निकालने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ?

 जी  नही ं। ate  उद्योग  तथा  लोहा  झर  इस्पात  मंत्री
 टी

 ०  टी ०  कृष्णमाचारी )

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी  :  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  की  इस  अच्छी  घोषणा  की  दृष्टि  से

 कि  सेलम  में  नीवेली  लिगनाइट  पर  आधारित  एक  इस्पात  संयंत्र  क्या  ऐसे  संयंत्र  की  स्थापना  क

 लिए  कोई  प्रारम्भिक  योजनायें  बनाई  जा  रही  हैं
 ?

 श्री  ठी ०  ato  कृष्णमाचारी  :  मैंने  जो  वक्तव्य दिया  था  वह  यह  था  कि  हम  सेलम  तथा  अन्य

 स्थानों  में  एक  निम्न  उदार  भट्टी  ate  के  उपयोग  की  संभावनाओं  की  खोज  कर  रहे  है

 परन्तु  शर्त  यह  है  कि  भूरा  कोयला  पर्याप्त  मात्रा  में  शर  सन्तोषजनक  रूप  में  उपलब्ध  हो
 ।

 अ्रमेरिका  स्थित  चीनियों  का  प्रत्यावहन

 1*२३४५.  थीं  श्रीनारायण दास  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चीन  कौर  संयुक्त

 राज्य  की  सहमत  घोषणा  के  अ्रनुसार  वाशिंगटन  स्थित  भारतीय  दूतावास  को  अमेरिका  स्थित

 चीनियों
 जो  चीन  जाने  के  लिए  सहायता  चाहते  प्रत्यावर्तन  के  मामले  में  जो  सहायता  देनी  है  वह  किस

 प्रकार की  होगी  ?

 कार्य  उपमंत्री  दलील  कठ  सहायता दो  प्रकार  की

 नात्मक
 कौर  वित्तीय  ।  दूतावास  किसी  भी  चीनी  राष्ट्र जन  की  कौर  जो  उसे  यह  सूचित  करे  कि  वह

 चीन  वापस  जाना  चाहता  है  परन्तु  उसको  जाने  में  प्रकार  हो  रही  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  सरकार

 से  प्रतिनिधान  कर  सकेगा  |  दूतावास  ऐसे  चीनी  राष्ट्रजनों  को  वित्तीय  सहायता  भी  दे  सकेगा  जिन्हें

 च  चीन  लौटने  का  खर्च  वहन  करने  में  कठिनाई  हो  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास
 :  क्या  इस  समझौते  के  बाद  से  कभी  तक  कुछ  चीनी  राष्ट्र जन  चीन  को

 प्रत्यावर्तित कर  दिये  गये  हैं  ?

 श्री
 अनिल

 के०  चन्दा  :  हमारे  वाणिज्य  दूतावासों  में  बहुत  से  आदमियों  ने  अपने  नाम
 दर्ज  कराये

 @  परन्तु  म॑ं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  उनमें  से  कोई  वास्तव  में  प्रत्यावर्तित  कर  भी  दिया  गया  हैं  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  जो  वित्तीय  उत्तरदायित्व  हमने  लिया  क्या

 उसका  प्रतिदान  चीन  सरकार  द्वारा  किया  जायगा
 ?

 श्री  क़तील चन्दा  :  इस  सम्बन्ध  में  व्यय  वहन  करने  के  लिखे  चीनियों  ने  हमारे  हाथ
 में

 पचास  हजार  डालर  सौंप  दिये  हैं  ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  कृष्णाचार्थ  जोशी
 :

 कितने  चीनी  वास्तव  में  प्रत्यावतिंत  किए  जा  चुके  हैं
 ?

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  :
 मैं  कह  चुका  हं  कि  मैं  वह  बतासकने  की  स्थिति  में  नहीं  हूँ  ।

 श्री  कामत
 :

 क्या  हमारा  वाशिंगटन  स्थित  दूतावास  दोनों  के  प्रत्यावर्तन  में  सहायता

 पर्था  अ्रमेरिका  से  चीनी  नागरिकों  का  चीन  को  प्रत्यावर्तन  श्र  भ्र मे रिकी  नागरिकों  का  चीन  से

 अमेरिका को  प्रत्यावतंन  ?

 श्री  प्रतीत  के०  चन्दा
 :

 श्रीमान  |  इस  विषय  पर  जेनेवा  समझौते  के  भ्रनुसार  हमारी

 सहायता  अमेरिका  स्थित  at  राष्ट्र जनों  के  सम्बन्ध  में  ही  चाही  गई  है  ।  जहां  तक  चीन  स्थित  अमेरिकी

 राष्ट्र जनों  का  सम्बन्ध  प्रावश्यक  कार्यवाही  ब्रिटिश  दूतावास  द्वारा  की  जाती  है  |

 कोयला  उत्पादन
 wy  ८

 1*२३६.  श्री  FTo  बी०  विशाल  राव :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  PeUYX  का

 कोयले  का  उत्पादन  geUY  के  उत्पादन  की  तुलना  में  कैसा  है  ?

 उत्पादन  मंत्री  के  सभासचिव  कार  जी०  SeXy  में  कोयले का

 RGo'Re  लाख  टन  था  जब  कि  EUV A RG0'GG में  ३६०'८८  लाख टन  था  |

 श्री
 do  बी०

 विपुल  राव
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  द्वितीय  योजना  काल  के  पन्त  तक

 उत्पादन  ६००  लाख  टन  तक  बढ़ाना  FAT  १९४५६,  १९४५७  pxe  के  लक्ष्यों  का  हिसाब
 लगाया

 गया  है  ?

 शो  प्यार  जी  ०
 दुबे

 :
 यह  विषय  oat  विचाराधीन  है  ate  उन  वर्षों  के  लिए  at  तक  निश्चित

 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 श्री  do  ato  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कितना  कोयला  निर्यात किया  गया  है  कौर

 पहले  के  निर्यातों  की  तुलना  में  वह  कैसा  है
 ?

 श्री  कार  जी०  दुबे
 :

 निर्यात  का  wee  भिन्न  है  ।  यदि  ga  सुचना दी  जाय  तो  उत्तर  दिया  जा

 श्री  टी०  ato  बिक्री राव  :  gaXY  में  कोयले  की  मांग  कितनी  थी  ?

 श्री  कार  जी०  दुबे  :  १९५५  में  लगभग
 ४००

 लाख  टन  की  वास्तविक मांग  थी  |

 भारी  बिजली  उपकरण  संयंत्र

 1*२३७.  श्री  बंसल
 :

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारी  बिजली  उपकरण  संयंत्र  के  निर्माण  के  लिए  एक  ब्रिटिश  कम्पनी  के  साथ  किए

 गए  करार  का  पाठ  लोक-सभा  पटल  पर  रखा

 क्या  वह  परियोजना  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  पुरी  हो

 क्या  प्रस्तावित  में  से  कुछ  ऐसी  भी  हैं  जो  देश  में  aah  भी  निर्मित  की  जा  रही  हैं
 ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  :
 करार  की  प्रतियां  ९  पुस्तकालय में

 रखी  जा

 चुकी हैं  ।

 है  कि  वह  कारखाना  लगभग  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  उत्पादन  प्रारम्भ कर  देगा
 oe 1  र  गा  !

 उसका  श्रपनी  पूरी  उत्पादन  सामर्थ्य  तक  विकास
 सात  वर्ष  की  वधि

 मूल  wat  में
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 सरकारी  कारखाना  यथासंभव  ऐसी  वस्तु वस्तुओं का  निर्माण  नहीं  करेगा  जो  देश  की  वर्तमान

 इकाइयों  में  निर्मित  की  जा  रही  हैं  ।

 श्री  बंसल  :  क्योंकि  फैक्टरी  में  लगभग  पांच  वर्ष  के  रचि  उत्पादन  प्रारम्भ  होगा  कौर  इस

 पुरा  उत्पादन  प्रारम्भ  होने  में  सात  वर्ष  लग  तो  क्या  अन्तरिम  काल  में  बिजली  का  सामान  बनाने

 लिये  सरकार  के  पास  कोई  योजना  है
 ?

 ~

 श्री  चन्द्र  :  यदि  हम  तेज़  से  तेज़  गति  से  भी  काम  करें  तब  भी  दफ क्टर  के  चालू  करने  में

 पांच  वर्ष  लग  जायेंगे  यह  काम  किया  जा  रहा  है  ।  इस  फैक्टरी  बनाने  के  निर्णय  से  पहलें  एक

 समिति  बनाई  गई  थी  कि  वह  विस्तृत  रूप  से  यह  जांच  करे  कि  इस  क्षेत्र  में  गैर  सरकारी  उद्योग  की  कितनी

 क्षमता  ों  वह  क्या  कुछ  बना  सकता  है  कौर  सरकार  को  क्या-क्या  बनाना  चाहिये  शादी

 श्री  बंसल
 :  इस  फैक्टरी  को  लगाने  में  कुल  कितनी  पूंजी  लगेगी

 ?

 श्री  चन्द्र  :  ्  लगभग  २५  करोड़  रुपये  |

 श्री  बंसल
 :

 इसमें  से  कितनी  पूंजी  भारतीय  ate  कितनी  पूंजी  विदेशियों
 की

 होगी
 ?

 सतीश  चन्द्र  :  यह  सब  बातें  करार  में  उल्लिखित  हैं  ।  फैक्टरी की  इमारत  तथा  कार्यालयों

 लगभग  &  करोड़  रुपया  लगेगा  ।  यह  भारतीय  व्यय  होगा  ।  मशीनों  ग्रौज़ारों  ara  के  क्रय  में  लगभग  १०

 करोड़  रुपये  लगेंगे  ।  इनका  किया  जायगा  ।  फिर  इसके  बाद  का ्य वहन  पूंजी  भी  होगी  |  मेरा  विचार

 है  इसमे ंसे  १०  से  १४५  करोड़  रुपये  तक  विदेशों  में  व्यय  करनी होगी

 श्री  बंसल  :  मेरा  प्रदान  यह  था  कि  इस  कम्पनी की  पूंजी  में  ब्रिटिश  कम्पनियों  की  कितना

 भाग  होगा
 ?

 में  यह  नहीं  पूछ  रहा  था  कि  विदेशों  में  कितना  व्यय  किया  जायगा  ।

 सती  चन्द्र  :  यह  पूर्णतया  सरकारी  फैक्टरी  होगी  ।

 शो  बेलायुधन
 :

 क्या  सरकार  ने  विद्युत  उपकरण  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिये  किसी  अन्य  देश

 से  भी  बातचीत  की  थी  कि  वह  सात  वर्ष  से  पहले  इसकी  स्थापना  कर  सकता  हो  ?

 थ्रो  सती दा  चन्द्र
 :  उसके  लिये

 पूछ-ताछ  की  गई  थी  ब का  लगभग
 १२

 प्रतियोगी  इस  कार्य  को

 करने  के  लिये  तैयार  थे
 ।

 बड़े  विचार  विमर्श  और  पत्र-व्यवहार
 के

 पश्चात  पन्त  में  इस  कम्पनी
 का

 चुनाव
 किया गया  है  ।

 राम  सुलग  क्या  ब्रिटिश  कम्पनी  यह  स्वतन्त्रता दी  गई  है  कि  वह  जहां  चाहे

 र्स  फैक्टरी  को  स्थापित  करे  क्या  अन्तिम  रूप  से  स्थान  का  निश्चय  हो  गया  हूं
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  अभी तक  कोई  स्थल  नहीं  चना  गया  हैं  ।  प्राविधिक  परामर्शदाताओं के

 प्रतिनिधियों  ने  देश  का  दौरा  किया  था  कौर  लगभग  १४  राज्यों में  विभिन्न  स्थानों  का  निरीक्षण  किया

 वे  सरकार  को  सबसे  उपयुक्त  स्थान  की  सिफारिश  किन्तु  भ्रन्तिम  निर्णय  सरकार  को  ही

 करना है  ।

 श्री  राधा  रमण  :  जब  यह  फैक्टरी  बन  जायगी  आर  इसमें  उत्पादन  होना  प्रारम्भ  हो  जायगा  तब

 सरकार  प्रति  वर्ष  कितने  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  करेगी ?  /

 सतीश  चन्द्र
 सूची  में  बहुत

 सी
 वस्तुएं  सम्मिलित  करार  में  इसका  वर्णन  है  ।  इस  करार  की

 एक  प्रति  पुस्तकालय  में  रखी  गई  है  ।  मुख्यतया  फैक्टरी  में  बिजली  के  नदी

 परियोजनाओं  के  लिए  हाईड्ालिक
 टर बा इन्स  तथा  रेलों  के  लिये  करेक्शन  उपकरण  प्राणी

 बनाये  जायेंगे  ।

 ७०५ म्रंग्रेजी मे में
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 श्री  राधा  रमण  में  केवल  उत्पादन  की  कुल  राशि  जानना  चाहता  हूँ

 Tait  सतीश  चन्द्र  :  माननीय  सदस्य  करार  पढ़  सकते  हैं  |

 श्री के  ०  के  ०  बसु  :  नया  कोई  ऐसा  वचन  दिया  गया  है  कि  सभी  आवश्यक  उपकरण  एसोसीयेटिड

 इलेक्टीवलस  अथवा  उनकी  किसी  ब्रिटिश  भ्रमणा  wet  दाखा  जटाया  जायगा  अथवा  उसके  लिये

 संसार  भर  के  सभी  देशों  से  टेंडर  मांगे  जायेंगे
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  संसार  के  सभी  देशों  से  टेंडर  मांगे  जायेंगे  ।  वह  केवल  यह  सलाह  देंगे  कि

 कौन  सी  विशेष  मद्दी नरी  भ्रावश्यक  है
 ।

 यह  भी  सम्भव  हैं  एसोसीयेटेड  वाले  भी  टेण्डर  दें  |  किन्तु  विशिष्ट

 बातें  वही  निर्धारित  करेंगे  ।  किन्तु  सभी  लोगों  से  टेंडर  मांगने  के  बाद  ही  ७  दिये  जायेंगे  ।

 तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 क्या  भारत  सरकार  की  विशेषज्ञ  समिति  तथा  ब्रिटिश  कम्पनी

 एसोसियेटेड  इलेक्ट्रीकल्स  के  हैदराबाद में  जाने  के  शीघ्र  ही  बाद  हैदराबाद  की  सरकार  ने  वहां

 पर  एक  बिजलीघर  बनाना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  तथा  इस  बात  को  देखते  हुए  क्यां  यह  समझा  जाय  कि

 फैक्टरी  के  स्थान  का  निश्चय  कर  लिया  गया  है
 ?

 बसे  थ

 tart  सती  चन्द्र
 :

 में  ऐसे  किसी  विशेष  स्थान  के  बारे  में  कुछ  नहीं  जानता
 |

 सध मक्खी  पालन

 1२३८.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  ७  2EUY  के  तारांकित wa  संख्या

 ५९६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कश्मीर  हिमालय  उत्तर  पश्चिमी  बंगाल  शौर  श्रासाम  में  मधुमक्खी  पालन

 खोलने  की  प्रस्थापना  पर  क्या  कई  झ्रन्तिम  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  वे  केन्द्र  खोले  गये  या  उनको  खोलने  के  लिये  area

 दिये गये  है  ?

 मंत्री  के  सभासचिव  कार  जी०  दुब े)  जी  इन  राज्यों

 में  wae  केन्द्र  खोल  दिए  गए  हैं  |  प्रत्येक  राज्य  में  पांच-पांच  शाखाएं  खोलने  के  लिए  पैसा  भी  भेज  दिया  गया

 कमंचारियों  के  का  काय  हो  रहा  है
 |

 अभी  तक  उत्पादन  केन्द्रों  का  संगठन  कहां-कहां  gar  अथवा  हुआ
 भी

 या  इस  विषय में  सुचना

 उपलब्ध नहीं  हैं  |

 श्री भक्त  दर्द ोन  :  क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  जिन  स्थानों  का  निर्वाचन  किया  जायेगा  उनको  केन्द्रीय

 खादी  ग्रामोद्योग  बोर्ड  चलेगा  या  राज्य  सरकारों  से  भी  इस  बारे  में  कोई  परों  किया  जायेगा
 ?

 श्री  प्यार  दुबे  :  यह  काम  केन्द्रीय  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोर्ड  द्वारा  किया  जायेगा  लेकिन

 इस  मामलें  में  स्टेट  गवर्नमेंटों  से  भी  सलाह  मशविरा  1)  किया  जायेगा
 ।

 श्री भक्त  द्दीन  :  सरकार  ने  इस  बात  पर  भी  विचार  किंया  है  कि  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश

 कने  पांच  पर्वतीय  जिलों  के  लिए  केवल  एक  ही  उत्पादन  केन्द्र  काफी  नहीं  होगा
 ?

 कौर  क्या  यह  की

 जा  सकती  &  कि  भविष्य  में  प्रौढ़  भी  केन्द्र  खोले  जायेंगे
 ?

 श्री  श्रार० जी०  दूबे  :  हाल  ही  में  उत्तर  प्रदेश  के  रीजन  के  लिए  एक  सबर  नियुक्त  किया

 गया  है  शर  वहू  इस  चीज़  की  भी  जांच

 अंग्रेजी  में
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 भक्त  दर्शन  :  क्या  यह  निश्चित  रूप  से  बताया  जा  सकेंगा  कि  यह  उत्पादन  aa  कब  से

 प्रारम्भ हो  जायेगा  ?

 श्री  कार  जी०  दुबे  जैसा  कि  मैं  ने  पहले  फील्ड  में  सभी  तरफ  प्रोग्रेस  हो  रही

 है  ।  ट्रेनिंग  देने  के  बाद  धज  खोले  जायेंगे  |  ऐसी  की  जा  सकती  हैं  कि  इस  साल  में  यह  चीज  शुरू

 हो  जायेंगी ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 इलसेनाईट

 1*२१६.  टीवी  पी०  नायर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  १४५  दस  ,  SEXY  को  पूछे  गये

 तारांकित  संख्या  ८७७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ट्रावनकोर-कोचीन के  कान्हा  क्षेत्र  में  पाई  गई  इलमेनाईट  की  रेते का  कोई

 विश्लेषण किया  गया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम रहा

 क्या  सरकार  ट्रिवेंड्म  तालुक  के  भ्रल्तीपरा  तजुद्दीन  क्षेत्र  में  )  पाई गई  रेत

 जिसमें  इलमेनाईट  के  चिन्ह  पाये  गये  उपयोग  करनें  का  कोई  इरादा  रखती  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  भर  काज़हा

 कुट्टन  पाई  गई  खनिज  युक्त  रेत  के  कुछ
 खंडों  में  ५६६  प्रतिशत  इलमेनाईट  कौर  ३१  प्रतिशत

 मोना ज़ा ईट  मिला  है  किन्तु  सब  मिला  कर  वहां  की  रेत  में  इल में नाईट  का  अंश  प्रोटीन  ३२  प्रतिशत  है

 श्र  मोना ज़ा ईट का  oy  प्रतिशत  ।

 क्योंकि  कई  इससे  भी  भ्रमित  सम्पन्न  तथा  बड़े  निक्षेप  हैं  जहा ंसे  रेत  निकाली  जा

 रही  है  ।

 खान  मार्किट

 1२१७,  श्री  ईश्वर  रेड्डी
 :

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  नई  दिल्ली  ख़ान  मार्किट  के  किराएदारों  की  संस्था  की  से  कोई  ज्ञापन

 प्राप्त  ear  है  जिस  में  कहा  गया  हो  waar  प्रतिनिधिमंडल  मिला  है  जिसने  यह  मांग  की  हो  कि
 वहां

 की

 दुकानों  र  मकानों  का  नीलाम  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  |; है ५  क्र  :  हां  ।

 विषय  विचाराधीन है
 बर्मा  स्थित  भारतीय

 1२३१.  श्री यू०  एम०  त्रिवेदी  :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  बर्मा  स्थित  भारतीयों  के  लिये  भारत  में  रुपया  भेजने  की  सुविधाओं  को  कुछ  कम  कर

 दिया गया

 क्या  बर्मा  में  रहने  वाले  भारतीयों  को  gat  में  कमायी  गयी  राय  से  भारत  में  पपनी

 जिम्मेवारियों को  निभाने  की  इजाज़त  शर

 यदि  तो  सरकार  ने  उनको  ये  सुविधायें  दिलाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 उपमंत्री  after  के०  :  कौर  हाँ  ।  मुख्यतया  बर्मा  सरकार  की

 ee विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  विकट  स्थिति  के  कारण  उन्हें  बाहर  रुपया  भेजने  की  सुविधाओं  को  कम  करना

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 Ro  लिखित  उत्तर  ्य  UN  २४  PENS

 पड़ा  है  ।  ऐसी  सुविधाओं  को  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  अधिक  सुस्पष्ट  बना  दी  गई  है  कौर  बाहर  भेजी  जाने

 वाली  राशि  पर  कठोर  नियन्त्रण  लगा  दिया  गया  है  ।

 बर्मा  स्थित  हमारे  दूतावास  ने  बर्मा  की  सरकार  से  इस  विषय  पर  बातचीत  प्रारम्भ  की  है
 ।

 '
 उत्तर  प्रदेश  की  बाढ़-नियंत्रण  योजनायें

 1*२३२.  श्री
 ae  एन०  सिंह  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 केन्द्रीय

 सरकार
 ने  बाढ़  योजनाओं  के  लिये  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  श्री  तक

 कितनी
 धन

 उत्तर  प्रदेश  के  लिये  नियत  की  है  ?

 सिंचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  :  सन्  में  ऋण  के  रूप  में  ३५  लाख  रुपये

 दिये  गये  थे  ।  PEAY-4E  के  लिये  ऋण  दिये  जानें  oral  बाकी  हैं  ।

 कागज  उद्योग

 1*२३३.  श्री  तुलसी दास  :  क्या  वाणिज्य श्र  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार ने  SEXY  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  अन्तर्गत  कागज  तथा

 उसके  गूदे  के  उद्योग  के  वैज्ञानिक  ढंग  पर  विकास  के  प्रदान  पर  विचार  करने  के  लिए  कोई  मण्डल  नियुक्त

 किया  कौर

 यदि  तो  क्या  उस  मण्डल  ने  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  दी  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )
 :  हा ं।

 इस  ने  et  कार्य  करना  प्रारम्भ  नहीं  किया  हैं  ।

 भारत-पाकिस्तान  बाढ़  आयोग

 1*२३६. श्री  डी०  सी
 ०

 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  १५  Peuy HT TS TA को  पूछे  गये

 तारांकित प्रश्न  संख्या  ८७८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  उस  के  बाद  से

 भारत-पाकिस्तान  बाढ़  के  निर्माण  के  बारे  में  कोई  प्रगति  हुई  है
 ?

 सिंचाई  और  विद्युत  उपमंत्री  :  भारत-पाकिस्तान बाढ़  आयोग  बनाने  कोई

 प्रस्ताव
 नहीं  हैं

 ।  प्रस्ताव केवल  पूर्वी  क्षेत्रों  में  बाढ़  को  रोकने  में  दोनों  सरकारों  के  सहयोग  का  है  ।  इसमें  यह

 विचार  था
 कि

 दोनों  देशों  के  मंत्रियों  की  एक  बैठक  बुलाई  जाये  किन्तु  सभी  तक  कोई  ऐसी .  बैठक  नहीं

 हुई  है
 ।

 पटसन की  मिलें

 श्री  बी०
 Fo  दास  :

 क्या  वाणिज्य शौर
 उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ait
 तक

 पटसन  की  कितनी  मिलों  नें  अपनी  मशीनरी  को  ad  |  कर  लिया

 art

 इस  ऑ्राधुनीकरण के  फलस्वरूप  उत्पादन  व्यय  कहां  तक  उत्पादों  में  कहां

 तक  सुधार  ?

 मंत्री
 :

 ३३  मिलों ने  कहा  है
 कि

 उन्होंने
 उनमें  से  कुछ  ने

 wifes
 रूप

 Fats
 प्रारम्भिक  तथा  कताई  अनुभागों  का  आधुनीकरण  किया  है  ।

 ठीक-ठीक  सुचना
 उपलब्ध

 नहीं  हो  सकी  है  क्योंकि  प्रत्येक  मिल  में  व्यय  की  बचत  तथा  उत्पादों

 मूल  अंग्रेजी  में



 २४  PEUy  लिखत  उत्तर  २११

 में  सुधार  भिन्न-भिन्न है  कहा CIM |  कहा  bed जाता  है
 कि

 |
 आधुनिक  कताई  मशीन  की  उपज

 २५
 प्रतिशत

 अधिक  हो  गई

 area  चिकित्सा  उपकरण

 1२४१,  श्री  एम०  एस०  गुरूपादस्वामी  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 देश  में  शल्य  चिकित्सा  उपकरणों  का  औसतन  वार्षिक  उत्पादन  कितना  है  कौर  उनकी  मांग
 कितनी  atk

 इन  उपकरणों  के  निर्माण  की  व्यवस्था  का  विकास  करने  के  लिए  sel  तक  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  अथवा  निकट  भविष्य  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  श्र  एक  विवरण  लोक-सभा  क  पटल  पर  रखा

 जाता  हैं  |  परिशिष्ट  २,  waar  संख्या  23]

 aaa  तथा  वस्त्रों  का  निर्यात

 1*२४२.  श्री  तलसीदास  :  क्या  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEYV—YY AIT गौर  १९५५-५६ में  कुल  कितने  मूल्य  की  दुलंभ  तथा  विचित्र  वस्तुयें  का

 निर्यात  किया  गया

 किस  देश  को  कितने  मूल्य  की  वस्तुएं  भेजी  गई  तथा  प्रत्येक  प्रकार  की  वस्तु  के  निर्यात  का

 कुल  कितना मूल्य

 ऐसी  वस्तुभ्नों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर  तथा  यह  जानकारी  सरकारी  आंकड़ों  में
 भ्रमण-अलग  नहीं  लिखी जाती  |

 १००  वर्ष  से  पुरानी  दुर्लभ  तथा  विचित्र  पुरावस्तुभ्नों  के  निर्यात  का  नियन्त्रण  प्राचीन  वस्तुएं

 १९४७  के  aaa  किया  जाता  है  ।  न्य  सभी  दुलर्भ  तथा  विचित्र

 पुरावस्तु ग्न ों  के  निर्यात  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  प्राचीन  तथा  तथा  विचित्र  हस्तशिल्पों  के  निर्यात

 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सरकार  ने  सदा  ऐसी  को  अपने  व्यापारिक  समझौतों  में  सम्मिलित  किया

 है  तथा  उनको  विदेशों  की  प्रदर्शनियों  तथा  प्रदर्शनकक्षों  में  रखा  है  ।  सरकार  हस्तदवित्पों  के  निर्यात
 को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिये  एक  निर्यात  संवर्धन  परिषद  बनाने  का  भी  विचार  करे  रही  है  ।

 हिन्दुस्तान मशीन  zea  लिमिटेड

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स  इस  समय  कितनी  खराद  बनती

 क्या  खराद  के  ग्र ति रिक्त  अन्य  के  निर्माण  की  कोई  व्यापक  योजना
 ौर

 यदि  तो  कार्यक्रम  कया  है  तथा  लक्ष्य  क्या  है  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  इस  समय  ५०  खरादों  के  पुर्जों  का  निर्माण

 विभिन्न  स्तरों  पर  है
 ।

 इन  पुर्जों  से  एकत्रित  की  गई
 ५

 खरीदें  PEXy  तक  देने  के  लिये  तैयार  होने

 की  है  ।  १९४५६  के  प्रीत  तक  लगभग  Yo  इरादों  के  बन  जाने  की  पा शाह  ।

 और  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कार्यान्वित

 करने  के  लिये  एक  स्थिर  कार्यक्रम  बनाया  हैं  |  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  |

 अंग्रेजी  में



 २१२  लिखित  उत्तर
 २४  PEXS

 टाटा  एन्ड  स्टील  कम्पनी

 1२४४.  श्री  डी०  सी०  फार्मा  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज  तक  टाटा  सायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  को  सरका
 कितनी  धनराशि

 a
 ~

 क्या  उत्पादन बढ़ा
 ।

 कया  ऋण  अथवा  अग्रिम  धन
 का

 कोई  भाग  वापस  दे
 दिया  गया  ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  :
 Got

 करोड़  रुपये

 जी
 उत्पादन  में  प्रत्याशित वृद्धि  Pye

 में
 ही  होगी

 ।

 नहीं  ।

 पोर्टल  सोमेंद्र  का  आयात

 २४५.  श्री  एम ०  एस०  गरुपादस्वामी  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पोर्टलैंड  सीमेंट  के  रायात  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  गया

 यदि  at,  तो  श्रायातकों  के  लिये  न्यूनतम  तथा  झ्रघिकतम  कोटा  निश्चित  किया

 गया

 सरकार  को  न्यूनतम  सीमा  को  कम  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  झ्र भ्या वेदन  प्राप्त

 है  जिससे  प्रतीक  झायातकों  को  लाभ  हो  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  भ्र भ्या वेदन पर  कोई  निर्णय  किया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :  att  जी  हा  सीमेंट  के  संभरण  के  प्रस्ताव  मांगे  गये

 २५,०००  टन  की  न्यूनतम  मात्रा  के  प्रस्ताव  स्वीकार  योग्य  होंगे  ।

 )  हां
 ।

 (4)  सरकार  न्यूनतम  सीमा  को  कम  करने  का  विचार  नहीं  कर  रही
 हैं

 हाथियों  निर्यात

 ५.  श्री  इब्राहीम  :  क्या  वाणिज्य  wie  उद्योग  मंत्री  उन  देशों  के  नामों  का  विवरण  लोक-सभा

 पटल  पर  रखने

 की

 कृपा  करी  जिन्हें  हाथी  मैंने  गये
 वाणिज्य  शर  उद्योग  तथा

 लोहा
 शौर

 इस्पात  मंत्री
 ठी०  टो

 ०  कृष्णमाचारी )  :

 परिचमी  ATops c STAY,  कनाडा  तथा  स्विट्जरलैण्ड ।

 सामान का  क्रय

 Teg.  श्री  तुलसी दास  :  क्या  श्रीवास  शर  संभरण  मंत्री  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल

 पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्न  बातें  दी  गयी  हों

 १९५५  में  विदेशों से  खरीदा  गया  सामान

 geuy  में  देश  में  से  कौन-कौन  सा  सामान  खरीदा  कौर

 देना  में  बने  सामान  के  क्रय  को  साहन  देने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  स्वर्ण
 श्र  अप्रैल से

 दिसम्बर  ReuY  के  बीच  की  अवधि  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 परिशिष्ट  2,  श्रनुवन्ध  संख्या
 g¥]

 अंग्रेजी  में
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 देसी  भण्डारों  को  खरीदने  के  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही  इस  प्रकार  है

 (  १)  प्रत्येक  मामले  के  हिताहित  के  प्राकार  पर  अपेक्षतया  अधिक  मूल्य  वाला  देसी  सामान  खरीदना  ;

 (२)  की  गई  वस् तुझ ों  से  कौर  भारत  आंशिक  रूप  से  निमित  वस्तुझ्नों  से  बनाए  गये

 सामान  के  क्रय  को  श्रीमान

 (३)  ऐसे  सामान  को  कई  वर्ष  तक  खरीदने  का  आशवासन  जो  पहले  बाहर  से  भ्राता  था  परन्तु

 देश  में  बनने  लगा

 (४)  यथासम्भव  सामान  के  गुण  प्रकार  के  स्तर  में  कमी  परन्तु  इतनी  नहीं  कि  उनकी  उपयोगिता

 कम  हो  जाय ।

 फरीदाबाद  उपनगर

 1*६७.  Jf  श्री  Fo  Fo  दास
 :

 att  डी०  सी०  धर्मा  :

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फरीदाबाद  उपनगर  पर  राज
 तक

 कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  हुई

 कौन-कौन  से  विभिन्न  प्रयोजन  जिन  पर  यह  धनराशि  व्यय  की  गई

 फरीदाबाद  में  राज  तक  कुल  कितने  शरणार्थियों  को  बसाया  गया

 फरीदाबाद में  जब  तक  कौन-कौन  गैर-सरकारी  उद्योग  स्थापित हुये

 (=)  इन  कारखानों  में  कुल  कितने  व्यक्ति  काम  पर  लगाए  गये  हैं
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  जब  क्०  :  लोक-सभा पटल  पर

 तीन  विवरण रखे  जाते  हैं  ।  परिशिष्ट  २,  भ्रनुबन्ध  संख्या  gu]

 फरीदाबाद में  बसाये  गये  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  लगभग  २३,०००

 रैदास  उद्योग

 tea.  श्री  कार  एस०  तिवारी  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  किन-किन  स्थानों  पर  रेशम  का  उद्योग  विद्यमान  है  ;

 किन-किन  स्थानों  पर  सरकार  रेशम  के  कीड़ों  के  पालने  के  लिये  गवेषणा  केन्द्र  खोलने  का

 विचार  करती

 क्या  सरकार  विदेशी  रेशम  के  कीड़ों  के  लिये  भी  गवेषणा  केन्द्र  खोलने  का  विचार  कर  रही

 उत्पादन  सन्नी  कें ०  सी ०
 :

 सेरिकलचर  उद्योग  देश  के  बहुत  से  भागों  में  फैला

 है  च्  उनमें  जम्मू  तथा  पश्चिमी  श्रीराम  बिहार  मुख्य  हैं  ।

 कौर  पश्चिमी  बंगाल  में  चार  प्रादेशिक  केन्द्र  खोलने  का  निश्चय  किया

 जा  चुका  है  ।  काश्मीर  में  भी  एक  केन्द्र  स्थापित  करने  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  विदेशी  बीज़  के  लिये  एक  केन्द्रीय  संस्था  बनाने  पर  विचार  कर  रहा  है  |

 भारत  में  पाकिस्तानियों  का  झागमन

 Tee.  सरदार  हुक्म  सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 )  वाहगा-्रटारी स्थल  मार्ग  से  नवम्बर प्रौढ़  geyuy  तथा  १९५६  में  भारत

 में  ara  पाकिस्तानियों की  क्या  संख्या

 इसी  मार्ग  इसी  safer  में  पश्चिमी  पाकिस्तान  जाने  वाले  भारतीयों  की  क्या  संख्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री
 जवाहरलाल  तीन  महीनों  में

 १७,६७७,  २०,६१०  तथा  gE X¥e  व्यक्ति  आए  ।

 तीन
 महीनों

 में
 2,80,

 = eine  तथा
 C¥ WES  व्यक्ति  गए  |

 wast  में
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 भारत  तथा  पाकिस्तान  सरकारों  के  बीच  करार  द्वारा  पासपोर्ट  तथा  वीसा  विनियमों  को  QEUY

 तथा  eG:  में  कई  पर  उदार  कर  दिया  गया  था  जिससे  दोनों  देशों  में  क्रिकेट  तथा  हाकी  मेच

 जैसी  खेलों  तथा  घोड़ों  की  नुमाइश  में  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  सुविधा  मिल  सके
 ।

 जनवरी  ae  में

 लाहौर  जाने  वाले  VY  WES  भारतीयों में  से  ४३,३७८  लाहौर में  पाकिस्तान तथा  र्म  सी ०
 सी

 ०
 के

 क्रिकेट  टैस्ट  मैच  को  देखने  के  लिये  विशेष  सुविधा  का  उपयोग
 किया  था

 ।
 नवम्बर  तथा  दिसम्बर

 १९५५ जनवरी  १९५६  में  इसी  प्रकार  का  कोई  ऐसा  अवसर  नहीं  था  जिसके  लिये  पाकिस्तानियों

 को  विशेष  यात्रा  सुविधायें  दी  जाती ।

 चाय

 1१००.  श्री  इब्राहीम  क्या  वाणिज्य  शौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 PEYY—UG  भारत  में  इस  समय  के  लिये  तथा  देश  में  खपत  के  चाय  के

 औसत मूल्य  कया

 इनकी  तुलना में  १९५५-५६  की  उत्पादन लागत  क्या

 इस  की  तुलना में  १९४५३  तथा  १९४५४ में  उत्पादन  लागत  कितनी  थी  ?

 वाणिज्य  कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  ato  :

 निर्यात  तथा  देश  में  खपत  के  लिए  चाय  के  प्रति  पौंड  श्नौसत  नीलाम  मूल्य  निम्नलिखित हैं

 उत्तर  ( 2EXH-KE  के  मौसम में  ३१  जनवरी  SENS  TH)

 रु०  झा ०  Wo

 (१)  निर्यात  र  रे  2

 में  खपत 4  ष् (२)  देश

 चूरा ८  २

 पत्ती  g  g

 दक्षिण  भारत
 :

 वर्ष  १९५५ के

 (१)  निर्यात  र  v  €

 (२)  देश  में  खपत

 चरा  १  १५

 पत्ती  ९२.  र

 ate  (7).  उत्पादन  लागत  के  सम्बन्ध  में  ठीक  जानकारी  नहीं  मिलती  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  विस्थापित  व्यक्तियों  का  श्राना

 1१०१.
 श्री  जी०  पी०  सिन्हा

 :
 क्या  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 जब  तक

 भारत  में
 पूर्वी  पाकिस्तान  से  ard  लगभग  कुल  कितने  शरणार्थियों  को  बसाया  गया  है

 !

 मंत्री
 मेहर  चन्द  पूर्वी  पाकिस्तान  से  लगभग  ३६६७  लाख  शरणार्थी

 भारत
 में  कराये  हैं  जिनमें  से  लगभग  5 Si -2°)  परिवारों  को  जिनमें  Sand  Ta  व्यक्ति  थे  पुनर्वास के

 लाभ
 दिये

 जा  चुके  है ं।

 अंग्रेजी  में
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 कृषि  की  भारी  मशीनें

 1१०२.  श्री  जी०  पी०  सिन्हा  नया  वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ऐसे
 an aA

 कितने  कारखाने  हें  जो  कृषि  के  भारी  यन्त्र  जस  टू क्टर  रानी  के  निर्माण  में  लगे  हुये  हैं
 ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्रीं  टो ०
 :  इस

 समय  कोई  नहीं  ।  परन्तु कुछ  कम्पनियां  बाहर  से  मंगाए  गए  पुर्जों  से  ट्रैक्टर  बना  रही  हैं  ।

 विदेशों में  भारतीय

 1१०३.  चौधरी  मुहम्मद  शफी :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 )  नावें  तथा  स्टेशन  में  भारतीयों  की  कितनी  संख्या

 वे  क्या  पेशे  करते  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री
 तथा

 वेदेदिक-कार्य
 मंत्री  जवाहरलाल

 :  कौर  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  यथा  समय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पूर्वी  बंगाल  के  विस्थापित  व्यक्ति

 1१०४.  श्री  एस०  एम०  घोष
 :

 कया  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  पूर्वी

 बंगाल  के  विस्थापितों को  त्रिपुरा  राज्य  में  बसाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठा  रही  है
 ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहरचन्द  खनना )  सामान्य  पुनर्वास  जैसे  भूमि  का  छोटे

 शहरी  तथा  व्यावसायिक  केन्द्रों  की  के  अ्रतिरिक्त  केन्द्रीय  ट्रेक्टर  संगठन से  हाल  ही  में

 त्रिपुरा  राज्य  में  रेमा-सरमा  घाटी  का  पर्यवेक्षण  करने  को  कहा  गया  है
 ।  केन्द्रीय  ट्रैक्टर  संगठन  की  रिपोर्ट

 के  भ्र  लगभग  ८०,०००  एकड़  भूमि को  फिर  खेती  योग्य बनाए  जाने
 की  सम्भावना है  ।  चूंकि  यह

 क्षेत्र  अगम्य  है  तथा  घने  जंगलों  से  ढका  हुआ  भूमि  के  कार्यकरण  में  समय  लगने  की  सम्भावना

 श्रुत  स्त्रियों  को  पुनः  प्राप्ति

 कष्णाचाय  मोदी  :
 t  2oY¥

 श्री डी०  ato  sat

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे :

 भारत  तथा  पाकिस्तान में  सन्  Pays  में  कुल  कितनी  अपहत  स्त्रियां बरामद  कौर

 इसी  काल  में  दोनों  देशों  को  कितनी-कितनी स्त्रियां  वापस  लौटायी गयीं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  सन  Puy FART में  भारत

 तथा  पाकिस्तान  में  बरामद  की  गई  स्त्रियों  की  संख्या  १,१६८ ३१४

 इसी  काल  में  दोनों  देशों  को  वापस  लौटायी  गई  स्त्रियों  की  संख्या  ६००

 २६७ है  ।

 सीमान्त  घटनाएं  (  कश्मीर  राजस्थान )

 1१०६. सरदार  इकवाल  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री
 ७  Pay BT TS को  पूछे  गये  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  ३४३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कश्मीर  भर  राजस्थान  की  भारत-पाकिस्तान पर  १४  PUY

 से  ae  तक  कुल  कितनी  सीमान्त  घटनाओं  की  प्राधिकृत  रूप  से  सूचना  मिली

 ast  में
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 २४  १९५६

 ये  घटनायें  किस  प्रकार  की  थीं  शौर

 इनमें  से  कितनी  ऐसी  घटनाएं  दोनों  सरकारों  के  मध्य  मैत्रीपूर्ण  तरीके  से  तय  की  गयीं
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वेदेदिक-का्ये

 मंत्री  जवाहरलाल  से  १५
 नवम्बर

 से  १५  १९४५६  तक  पंजाब  की  सीमा  से  किसी  घटना  की  सूचना  नहीं  मिली  ह  |

 राजस्थान  की  सीमा  से  तीस  घटनाओं  की  सूचना  मिली  हैं  ।  इनमें  से  अधिकतर  छोटी  घटनाएं  थीं

 जिनमें  छोटी  मोटी  चोरियां  तथा  जानवरों  का  चुराया  जाना  सम्मिलित  है  ।  किन्तु  भारतीय  प्रजाजनों

 को  भगा  ले  जाने  के  कुछ  मामले  भी  हैं  ।

 राजस्थानी  अ्रधघिकारियों  ने  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तानी  अधिकारियों  से  बातचीत

 की  ।  कुछ  मामलों  में  भगाये  लोग  तथा  चुराये  गये  ढोर  पाकिस्तानी  अधिकारियों द्वारा  वापस  कर
 दिए

 गए  हें  ६ । चाष  मामलों  के  सम्बन्ध  में  राजस्थानी  अधिकारी  बराबर  बात  कर  रह  |

 पश्चिमी  पाकिस्तान  क्षेत्र  तथा  ag-farra  रेखा  के  सम्बन्ध  में  सुचना  संकलित  की  जा

 रही  हैं  तथा  यथा  शीघ्र  ही  लोक-सभा  पटल  पर  रक्खी  जाएगी

 पंजाब  तथा  पेप्स  में  निष्क्रिय  व्यक्तियों  के  मकान

 1१०७.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  क
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 प्रश्नोत्तर
 के  अतिरिक्त

 कार्यवाही )  an आय

 लोक-सभा

 २४  PENG

 लोक  राधा  ग्य।रह  बजे  समवेत  हुई

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए ]

 प्रश्नोत्तर र

 भाग  १)

 १२  मध्याह्न

 सभा-पटल पर  रखें  गये  पत्र

 काफी  नियमों  में  संशोधन

 वाणिज्य  मंत्री  में  काफ़ी  १९४२  की  धारा  ४८  की  उपधारा

 (३)  के  अधीन  कॉफ़ी  PeUy THT AMT में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  को ०

 १५,  दिनांक ७  १९५६ की  एक  प्रति  लोक-सभा  पटल
 पर  रखता हूँ  ।  [  पुस्तकालय में  रखी

 गई  |  देखिये  संख्या  ५६  ]

 राज्य-सभा  से  संदेश

 सचिव  :  मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से  ag  संदेश  प्राप्त

 यह  सूचना  देनी  है  कि
 राज्य-सभा

 ने  १७  १९५६ को  हुई  बैठक  में

 भारतीय  लाख  उपकर  )  १९५६  को  पारित  किया है  0.0

 भारतीय  लाख  उपकर  )  विधेयक

 :  में  भारतीय  लाख  उपकर  विधेयक  १९५६  राज्य  सभा

 द्वारा  पारित  रूप  में  लोक-सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 राज्य
 पुनर्गठन  झ्रायोग  का  प्रतिवेदन

 याचिकाएं

 :  श्रीमान  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  १७९

 के  मुझे  लोक-सभा  को  बताना  है  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  अनसार भय  राज्य  पुनर्गठन

 ara  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  दो  याचिकायें  प्राप्त  हुई  हैं
 ।

 मूल  अग्र  में

 २५६



 दे६०  नौवहन
 नियंत्रण

 २४  2ENR

 q

 ta
 दि

 राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के
 प्रतिवेदन

 के  सम्बन्ध  में
 याचिका यें

 हस्ताक्षर-कर्त्ताझ्ों  _.  ज़िला  था  नगर  राज्य  याचिका की  संख्या

 की  संख्या

 सिकन्दरा बाद  श्रे

 Yv

 नौवहन  नियंत्रण  विधेयक

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  :
 में  प्रस्ताव करता  हूँ  कि  :

 नियंत्रण  अधिनियम '  ew  को  अग्रेतर  waft  लिये  जारी  रखने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जायें

 यह  एक  छोटा  सा  कौर  विवाद  रहित  विधान  है  ।  जैसा कि  माननीय  सदस्यों को  ज्ञात  नौवहन

 नियंत्रण  अधिनियम  भारतीय  नौवहन को  लाइसैंस  देने ंके  afer  को  जारी  रखने  wie  तटीय

 नौवहन के  सम्बन्ध  मैं  प्राथमिकता-नियंत्रण का  जो  भारत  सुरक्षा  नियमों  द्वारा  प्रदान  किये  गये

 थे  और  अधिकार  रखना  )  प्रियादी  REX Ig  तक  लागू  रखे  गये  सुनिश्चय

 करने
 के

 लियें  १६४७ के  श्राय-व्ययक-सत्र में
 अधिनियमित  किया

 गया  था  ।  इस  afataaa + arr ने  तटीय

 व्यापार में  भाड़ों  किरायों  को  निर्धारित  करने के  वह  अधिकार  भी  फिर  से  प्रदान  किये  जो

 भारत  सुरक्षा  द्वारा  प्रदान  किये  गये  थे  श्र  जिनको  व्यपगत  हो  जानें  दिया  गया  था  ।  इस

 भ्र धि नियम में  कहा  तो  यही  गया था  कि  यह  केवल  एक  वर्ष  तक  ही  लागू  परन्तु  धारा  १  के

 अ्रन्तर्गत  सरकार  को  एक  अधिसूचना  के  द्वारा  इसको  एक  वर्ष  के  लियें  और  बढ़ा  देने  का  अधिकार  दिया

 गया  परन्तु  १९४८  में  यह  निर्णय  किया  गया  कि  तटीय-व्यापार  में  लगे  सभी  जहाजों  को  लाइसेंस

 देने  की  एक  व्यापक  प्रणाली  को  चालू  करने के  लिये  संशोधक  विधान  बनाया  जाय  कौर  इस  अवसर  से

 लाभ  उठाकर  अधिनियम  का  जीवन  कौर  दो  वर्षों  के  अर्थात्  ३१  १६५०  तक  के  लियें  बढ़ा

 दिया
 i  यद्यपि उस  समय  इस  विधि  को  स्थायी  रूप  से  संविधि-पुस्तक  में  सम्मिलित  किया जा  सकता

 था  परन्तु  इस  के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  क्योंकि  उस  समय  सरकार  व्यापारिक-नौवहन

 से  सम्बन्धित  सभी  विधियों  को  समेकित  करने  वाला  एक  विधान  बनाने  का  विचार  कर  रही  गौर

 इसी  उस  समय  केवल  समय  बढ़ाने  की  व्यवस्था  ही  की  गई  थी  ।  इसके  बाद  से  इस  अधिनियम

 की  झ्र वधि  प्रत्येक दो  वर्षों  के  बाद  बढ़ाई  जाती  रही  है  शर  यह  ३१  १९५६ को  समाप्त

 होने  वाली  है  ।

 नौवहन-नियंत्रण  अधिनियम
 सरकार

 को  तटीय  सुरक्षण  कीਂ  अपनी  नीति  को  कार्यान्वित

 करने की  क्षमता  प्रदान  करता  क्योंकि  कोई भी  जहाज़  इस  अधिनियम की  धारा  ३-क  के  अन्तर्गत

 जारी  किये  गये  लाइसेंस  के  बिना  अपन  श्राप क्रो  भारत के  तटीय  व्यापार  में  नहीं  लगा  सकता  है  |  भारत

 का  समस्त
 तटीय

 व्यापार  पिछलें  कुछ  वर्षों  रो  भारतीय  नौवहन  के  लिये  ही  सुरक्षित  कर  दिया  गया  है  ।

 यह  अधिनियम  सरकार  को  भारतीय  नौवहन  पर  पूर्ण  नियंत्रण  प्रदान  करता  कौर  यह  नियंत्रण

 उन  व्यापारों  जिनमें यह  भारतीय  नौवहन  जिन  यात्राओं  पर  यात्रियों अथवा  माल  के

 जिन  ant  को  यह  पौर  उस  प्राथमिकता
 क्रम  जिस  के  अनुसार  इन  जहाजों  द्वारा  भारत  के

 अंग्रेजी  में



 २४  १९५६  नौवहन  नियंत्रण  रे६१

 भीतर या  बाहर  किसी  पत्तन  या  स्थान पर  यात्रियों  कौर  माल
 को  चढ़ाया या  उतारा  जाये  शर

 ऐसे  जहाज़ों  के  किराये  की  दरों  पर  भी  लागू  होता

 ऊपर  लिखे  सभी  अधिकार  स्थायी  रूप  से  प्राप्त  होने  चाहियें  |  इसलिये  ag  प्रस्थापना की  ग

 है  कि  भारतीय  व्यापार-नौवहन  १९२३  को  पुनरीक्षण  करने  के  लिये  बनाये  जानें  वाले  एकीकृत

 विधेयक  नौवहन  नियंत्रण  अधिनियम  को  भी  कुछ  wea  विधेयकों  के  साथ  सम्मिलित  कर  लिया  जाये
 |

 पिछली  बार  मैने  लोक-सभा  को  बताया  था  कि  एक  विद्वेष  पदाधिकारी  इस  सम्बन्ध  में  तेयार  किये

 गये  प्रारूप-विधेयक की  पड़ताल  का  कार्य  कर  रहा था  ।  मुझे  लोक-सभा  को  यह  बता  सकने  में  प्रसन्नता

 हो  रही  है  कि  उस  पदाधिकारी ने  we  अपना  कार्य  पुरा  कर  लिया  कौर  भारतीय  व्यापार  नौवहन

 १९२३ में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक को  के  इस  चालू  सत्र  में  ही  पुरःस्थापित

 कर  दिया  जायेगा  ।  परन्तु  क्योंकि  इस  जटिल  विधेयक को  अधिनियमित कर  के  ३१  EXE  तक

 संविधि  पुस्तक  में  रखे  जा  सकने  की  सम्भावना  नहीं  इसलिये  यंह  आवश्यक  है  कि  इस  बीच  की  aah

 को  पूरा  करने  के  लिये  नौवहन  नियंत्रण  १९४७ की  अवधि  को  ३१  Faas  तक
 भ्र ग्न तर

 बढ़ा  दिया  जाये ॥

 महोदय  :  इस  विधेयक  के  लिये  दो  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  परन्तु

 यह  आवश्यक नहीं  हैं  कि  पूरा  समय  ले  ही  लिया  जाये  ।  विधेयक  केवल  afr  बढ़ाने  के  लिये  ह

 इस  को गे ग्रवधि. का  बढ़ाया जाना  झावश्यक.हैं  या  नहीं  इससे  सम्बन्धित  प्रश्नों  पर  चर्चा  की  जा  सकती  हैँ  ।

 विधेयक  के  सिद्धांतों  के  ब्योरे  में  जाने  की  श्रावइ्यकता  नहीं  विधेयक  के  सामान्य  सिद्धांतों  और

 नियम  की  कार्यान्वित  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  इसके  प्रत्येक  खण्ड  को  लेकर  करने  में  समय

 लगेगा  यदि  सदस्य  आवश्यकता समझें  शर  अग्रहपनक  कहेंगे तो  मुझे  विश्वास  है  fe  सरकार  बाद  को

 अवश्य  अग्रेतर  संशोधन  विधेयक ला  सकती  हैं  |

 श्री  रघुनाथ  सिह  यह  जो  विधेयक  लोक-सभा के  सम्मुख  उपस्थित

 देखने  में  बहुत  छोटा  है  गौर  साथ  ही  साथ  उसके  जो  उद्देश्य  हैं  उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  एक  बड़ा

 faa  )  इसके बाद  झ्रायेंगा  शर  जेसा  कि  उपाध्यक्ष महोदय  ने  कहा हैं  इस  विधेयक  का  एक

 मात्र  प्रयोजन  यही ह  कि  इसका  जो  समय  हैँ  वह  १९४५८  तक  बढ़ा  दिया  जाये  ।  इस  बिल  के  सम्बन्ध

 में  किसी  के  दो  मत  नहीं  हो  सकते  लेकिन  शिपिंग
 के  सम्बन्ध में  बहुत  से  मत  हो  सकते  हैं  ।

 ara मेँ  शिपिंग  के  उस  वंश  को  लेना
 चाहता  हूँ

 '
 जिसका कि  फ़ारेन  एक्सचेंज  मुद्रा  )  के  साथ

 दि  or

 सम्बन्ध  हैं
 ।

 दुनिया
 के  जितने

 राष्ट्र  हैं
 उनमें

 we हम  देखेंगे
 तो  पायेंगे  कि  पांच  राष्ट्र इस

 शिपिंग में  सब  साझा  हैंश्नौरवे है हैं  यू०  कण  )  ,  जापान नावें  ।

 इनमें से  ड्राप  देखेंगे  कि  जमनी  गर  जापान  यह  तीनों  देश गत  महायद्ध में  जजेस  हो  चुकें

 थेमोर  हार  चुके  थे  लेकिन  art  इनकी  अरविंद (  )  फारेन  एक्सचेंज  की  सबसे  अ्रधिक हैं

 य०  Ho  की  वारेन  एक्सचेंज  २१६  करोड़  प्रति  इटली की  १०६  करोड़ रुपया  प्रति  वर्ष

 जर्मनी  को  १००  करोड़  रुपया  प्रति  जापान  की  १००  करोड़  रुपया  प्रति  वर्ष  और  aa  की

 ७  करोड़  रुपया  प्रति  वर्ष  की  झ्रामदनी  उनको  फारेन  एक्सचेंज  से  होती  हैं  जब  कि  हिन्दुस्तान

 को  फ़ारेन  एक्सचेंज से  प्रा मदनी  नगण्य  कुछ  भी  नहीं  है  घौर  है  भी  तो  बहुत  थोड़ी  है  ।

 wa  में  arg  को
 बताऊंगा  कि  दुनिया के  जितने  राष्ट्र  हैं  उनमें  से

 स्पेन  शर  इन  के  पास  भ्र पनी  शिवलिंग  वे  अरपना  व्यापार  अपने  दिवस  )

 के  द्वारा  करते  दुनिया  में
 केवल  बेल्जियम ,  भ्रास्ट्रेलिया ate  इंडिया  यह  सिर्फ़

 ह
 चार  देव

 ऐसे  हैं
 जिनका  व्यापार  वारेन  शिप्स

 जहाजों
 )

 के  द्वारा  mie
 होता

 श्राप
 क्षण

 मूल  अग्रेजी  में
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 [  श्री  रघुनाथ सिंह  ]

 जानते हूँ  कि  हमारे  शिप्स् जो झोवरसीज जो  झोवरसीज  गोइंग
 को  जाने  लिप्सु  उनमें  करीब

 &€०  परसैंट  )  फ़ारेन  हूँ
 ।  ऐसी

 अवस्था  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूँ
 कि  फ़ाइव

 इयर  प्लान  में  जो
 १००  करोड़  रुपये  का

 टार्गेट
 )  रखा गया  यह

 टार्गेट

 २००  करोड़  रुपये  का  होना  चाहिये
 ।

 ड्राप  देखेंगे  कि  १००  मिलियन  (१०  टन  की  लोडिंग

 रेलवे  के  द्वारा  होती  |

 शर ३  मिलियन  टन  की  लोडिंग  कोस्टा  शिप  (  जहाजों  )  के  द्वारा  होती  s  |  इसमें

 शक  नहीं कि  सन्  १९४७ में  हम  ने  जो  शिपिंग  ऐक्ट  अधिनियम  पास  किया  था  उस  ऐक्ट

 के  अनुसार  हमने  कोस्टा ट्रेड  के  वास्ते  लाइसेंस  देने  की  व्यवस्था  की  थी  |  are  भी  हमारा  कोस्टा

 ट्रेड  सिफ॑  दस  जहाजों  के  द्वारा  होता  है  ।  लेकिन  जहाँ  तक  विदेशी  व्यापार  का  सम्बन्ध  है  कौर  ऐडजेसेन्ट

 (  पाइवंवर्ती  का  सम्बन्ध हमारा  स्थान  बहुत  नीचे  है  |  विदेशी  व्यापार पर  मुश्किल  से

 ५  या  १०  प्रतिशत  हमारा  भ्रंश  होगा  शौर  ऐडजेसेन्ट  ट्रेड  पर  भी  हमारा  अंश  बहुत  कम  हैं  ।  लेकिन  हमें

 यह  याद  रखना  चाहिये कि  हमें  भारतीय  महासागर  पर  अपना  प्रभाव  कायम  रखना  है  तो

 भारतीय  महासागर  र्कीति  इंडियन  रोशन  की  लहरों पर  हमारा  अधिकार  होना

 चाहिये  क्योंकि  भारत  का  जो  कुछ  भी  सम्बन्ध  विदेशों  से  हो  सकता है  वह  केवल  के  द्वारा  ही

 हो  सकता  स्थल  मार्ग  के  द्वारा  नहीं हो  सकता  हे  ।  हिन्दुस्तान के  बटवारे  के  बाद  हमारी  पश्चिमी

 सीमा पर  पाकिस्तान  है  कौर  पूर्वी  सीमा  पर  पाकिस्तान  हैं  ।  ऐसी  अवस्था में  हमारे  लिये  यह  झावइ्यक

 हो  गया  हैं  कि  हमारी  शिपिंग  मजबूत  हो  ।  अगर  हमारी  शिपिंग  मजबूत  नहीं  होगी  तो  विदेशों से

 हमारा  सम्बन्ध  किसी भी  प्रकर से  नहीं हो  सकता  ।  सीलोन  (  )  ने  भी  अपने  यहां एक  शिपिंग

 कम्पनी  फ्लैट  (eater )  की  जर्मनी ग्रोवर  इटली  दुनिया  की  मिनट
 में  बड़े

 जोरों  से  रहे  हैं  ।
 AUTH  यह  सुन  कर  होगा  कि  ग्रेट

 जो  कि  जहाज  बनाने में  अग्रणी

 रहा  राज  भ्रमों  जहाज  मनत  याड में  बनवा  रहा  है  |  श्री  अलगे शन  से
 मेरा

 नम्र  निवेदन  हूँ
 कि

 arta
 फ्रेंच  कम्पनी  को  हिन्दुस्तान  के  शिपयार्ड  में  जहाज  बनाने  का

 भार  सौंपा  लेकिन हम  ने  कभी

 नहीं  सुना  न  श्राप ने  ही  सुना  कि  फ्रैंच  नेवी
 (

 नौसेना
 )  या  फ्रेंच  शिपिंग

 दुनियां  में  अच्छी

 रही हो  ।  जहाँ  तक  शिपिंग  का  सम्बन्ध  भ्रमर  श्राप  जर्मनी  को  यह  काम  जापान
 को

 भ्र मे रिका को  देते  या  इटली  को  ही  तो  एक  बात  लेनी  जो  देश  इस  विषय  के  एक्सपर्ट

 हैं  उन  से  सहायता  न
 ले  कर  हम  ने

 फ्रांस
 से  सहायता  ली

 जिस
 का

 फल  यह  हुमा

 कि  अब  तक  हिन्दुस्तान  शिया  में  तीन  बार  मैनेजमेंट  )  बदल  शर  मुझ  को  कहना

 पड़ेगा  कि  इस  शिया  में  उतनी  अच्छी  प्रगति  नही ंहै  जितनी  कि  होनी  चाहिये थी  ।  हम  लोग  साल

 में  मुश्किल  से  चार  या  पांच  जहाज  तेयार  करते  इसलिये  ट्रांसपोर्ट  मिनिस्ट्री  मन्त्रालय )

 को  इस  विषय  पर  फिर  से  विचार  करना  चाहिये  कौर  परसानेल  की  ट्रेनिंग  के  प्रशिक्षण )

 के  वास्ते  जमंनी प्रो  जापान  को  आदमी  भेजना  चाहिये  जहां  पर  कि  ट्रेनिंग सस्ते  में  हो  सकती  हूं
 और

 जिनकी  हिन्दुस्तान  के  साथ  सहानुभूति  भी  है  ।

 इन  शब्दो ंके
 साथ  चूंकि  यह  बिल  बहुत  छोटा  मैं  अधिक  न  कह  कर  यही  नम्र  निवेदन

 चाहता हूँ  कि  जहाँ  तक  शिपिंग  का  सम्बन्ध  अगर  हम  इस  पर  ठीक  से  खर्च  नहीं क

 झ्र  जहाज़  तैयार  नहीं
 करेंगे

 तो  हम  विश्व में  बहुत'पीछे  रह  जायेंगे ।  श्राप  को  याद  रखना  चाहिये

 कि  शिपिंग  जो  है  वह  सैकिण्ड  लाइन  श्राफ  डिफेन्स  है  ।  भ्रमर  युद्ध  आरम्भ  हो

 जाता है  शर  मान  लीजिये
 कि

 अराज  भारत  पर  आक्रमण हो  जाता है  तो  हम  किस  प्रकार से  अपनी

 रक्षा
 कर  सकते  हैं  ?

 समुद्र  को  कसे
 रक्षा  कर  सकते

 बाहर
 से  सामान  कैसे  मंगा  सकते

 इसलिये  ट्रान्सपोर्ट  मिनिस्ट्री  को  इसे  विषय  पर  संवेदना  से  विचार  करना  चाहिये ।  जो  पालिसी

 ट्रांसपोर्ट  मिनिस्ट्री  की  इस
 सम्बन्ध

 में  रही  है  वह  बहुत  ढीली  वाली रही  सेकेन्ड  फाइव  इयर  प्लैन
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 पंचवर्षीय
 के

 पुरी  हो  जानें
 के

 बाद  भी  राज  तक  हम  फारेन  शिपिंग  पर  डिपेंड च क

 करते  हैं  श्रोवरसीज़  ट्रेड  र  ब्या  पार  )  हमारे  हाथ  में  नहीं  द" बबन ह चि  ट्रेड  भी  हमा  रें  हाथ  में  नहीं  है  ।

 इसलिये  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  सैकिण्ड  फाइव  इयर  प्लेन  में  कम  से  कम  २००  करोड़
 रुपये

 AA
 शिपिंग के  डेवेलपमेंट  )

 के  वास्ते  दिया  जाये

 ।

 सी०  एन०  मालवीय  :  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  भ्राता कि  इस  धारा  ३(६)

 को  क्यों  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।  मूझे  है  कि  रेलवे  मंत्री  इस  पर  विचार  करेंगे  कौर  यदि

 ठीक  समझेंगे  तो  इसे  निकाल  देंगे  |

 भारत  का  तट  साढ़े  तीन  हज़ार  मील  लम्बा  है  शर  हमारी  परिवहन  व्यवस्था  पर  बहुत  भार

 पड़  रहा  है  ।  रेलवे  ake  सड़क-परिवाहन  हमारे  देश  की  परिवहन  शभ्रावश्यकताओं  को

 पुरा  नहीं  करते  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  नौवहन  का  नियंत्रण  करते  समय  हमको  ऐसी
 भी

 किसी  योजना  पर  विचार  करना  चाहिये  जिसके  झ्रनसार  तटीय  परिवहन  का  हमारी  प/रवहन

 व्यवस्था  के  साथ  सहयोग  किया जा  सके  ।  इस  सम्बन्ध में  मेरा  निवेदन है  कि  इस  प्रकार  की  सड़क

 रेलवे-नदी  झर  समुद्री  परिवहन की  एक  योजना  बनाकर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  सम्मिलित

 की  जानी  चाहिये ।  यदि  इन  परिवहन  प्रणालियों  का  सहयोगी  कर  दिया  गया तो  हम  रेलवे  का

 भार  कम  कर  सकते हैं  प्रो  तटीय  नौवहन  द्वारा  wales  परिवहन  की  व्यवस्था  कर  सकते  हूँ
 ।

 श्री  ato  बी०  गांधी  :  मैं  केवल  भारत  के  पश्चिमी  तट  पर  कुछ  स्टीमर

 लाइनों  के
 भाड़े  की  दरों  के

 सम्बन्ध
 में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूँ  ।  मैं  यह  चाहूँगा  कि  सरकार

 एकीकृत  भारतीय  व्यापार  नौवहन  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  करते  समय  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखे  |  लोक-सभा  निश्चय  ही  इस  की  अवधि  दो  वर्ष  बढ़ा  देंगी  ate  इस  बीच  सरकार  एकीकृत  विधान

 को  प्रस्तुत कर  सकती  है  यह  सभी को  ज्ञात  है  कि  हमारे  पास  अ्रपेक्षित  टन  भार  नहीं  भारतीय

 नौवहन को  पूर्ण  सुरक्षण  तथा  प्रोत्साहन दिया  जाये  |  तटीय  नौवहन  को  उन्नत  बनाने  और  बढ़ाने  के  विषय

 में  जितनी भी  बातें  कहीं  जाती  उनके  होते  हुए  भी  हमारे  मन  में  यह  धारणा  होती  है  कि  हमारी  तटीय

 जहाजी  कम्पनियों  को  एक  प्रकार  से  यातायात  का  एकाधिकार  प्राप्त  है  प्रौढ़  उनमें  वह  सभी  बुराइयाँ

 मौजद हैं  जो  एकाधिकार  के  कारण  होती हैं  ।  जहाजी  कम्पनियों  में इस  समय  किराये  कौर  भाड़े

 की  दरें  निश्चित  करने का  नियम  यह  प्रतीत  होता हैं  कि  अधिक से  अधिक  किराया  अथवा  भाड़ा

 वसली  किये  जायें  |

 वत् तें मान  अ्रधिनियम  में  सरकार को  यात्रियों  के  किराये  ae  माल के  मसला की  दरें  नियत

 करने का  अधिकार  प्राप्त हैं  परन्तु  ज्ञात  मुझे  नहीं  है  कि  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  यंत्र है  या  नहीं

 जिसके  द्वारा  भाड़ों  और  महसूल  की  दरों  की  विशेषज्ञों  द्वारा  समय-समय  पर  पड़ताल  की  जा  सके

 यह
 सच  विदित  है  कि  जल-परिवहन  भ्रमण  सभी  प्रकार के  परिवहन  की  अधिक  सस्ता

 होता  परन्तु  पिछले  कई  वर्षों  से  स्पिनरों  के  भाड़े की  दरें  अधिक से  अधिक  सीमा  तक  बढ़ा दी

 गई  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए कि  जल-परिवहन व्यवस्था  सब  से  अधिक  मितव्ययी  इसलिये

 इसके  किराये  इतने  भ्रमित  नहीं  होने  चाहियें ।

 यह  कहा  जाता  है  कि  हमारी  जहाज़ी  कम्पनियों  कम  से  कम  उनमें  से  कुछ  को  तो  भ्र वश्य

 बिल्कुल भी  लाभ  नहीं  हो  रहा है  कौर  शेष  में  से  भी  अधिकांश  को  बहुत  ही  थोड़ा  लाभ हो  रहा

 है  ।  परन्तु केवल  यह  कहने का  ही  कोई  विशेष  महत्त्व  नहीं  क्योंकि  भाड़े की  ऊँची  दरें  और

 कम
 लाभ  की  बातें  एक  साथ  नहीं  की  जा  सकतीं

 ।
 इसलिये  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  नये  एकीकृत

 व्यापार  नौवहन
 विधेयक  का  प्रारूप  तेयार  करते  संमय

 इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखा  जाये

 मूल  waist  में
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 श्री  Fo  Fo  बसु  इस  विधेयक में  अधिनियम की  प्रविधि  को  दो

 वर्षों के  लिये  बढ़ाने  का  उपबन्ध  किया गया  पिछली  बार  अवधि को  बढ़ाने  का  अनुरोध

 करते  समय  यह  वचन  दिया  गया  था  कि  एक  विशेष  पदाधिकारी  मामले  की  देख-भाल  करेगा  श्र

 बढ़ायी  अवधि के  भीतर  शी  घ्नातिशीघ्न  एक  व्यापक  हक़ीक़त  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |

 हम  सभी  की  इच्छा  थी  वह  विधेयक  लोक-सभा  के  समक्ष  लाया  जाता  तो  हम  इस

 पर  उचित  पष्ठ  कमी में  विचार  कर  सकते  थे  ।

 नौवहन  का  यह  मसला  काफी  लम्बें  समय  से  सरकार  के  सामने  यदि ag  व्याप

 विधेयक  हमारे  सामने  होता  तो  हम  उसके  विकास  शादी  की  समस्याओं पर  विचार  कर  सकते थे  ।  परन्तु

 क्योंकि  वह  विधेयक  हमारे  सामने  नहीं हैं  पौर कोई  अन्य  उपाय  भी  नहीं  है  इसलिये  लोक-सभा को

 इसकी  प्रविधि  बढ़ाने  की  अ्रनमति  देनी  ही  होगी  क्योंकि  हम  सभी  नियंत्रण  करना  चाहते  हैं  ।

 मैं  इस  अधिनियम उपबन्धों  के  ब्योरे में  न  जाकर  उसकी  कुछ  बुनियादी  बातों की  ही  चर्चा

 करूँगा ।।  जैसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  रघनाथ  सिंह  ने  कहा  नौवहन  के  राष्ट्रीयकरण का  समय  झा

 गया हैं  ,  विदेशों  के  साथ  होने वालें  व्यापार  में  हमारे  देश  के  नौवहन  का  भाग  नगण्य हैऔर है  शर  हमारे

 विरुद्ध  भेदभाव  का  व्यवहार  किया  जाता  हैं  ।  इसलिये  मेरी  प्रस्थापना यह  है  कि  हम  इस  उद्योग  को

 जो  हमारे  देश  का  बड़ा  ही  महत्वपूर्ण  उद्योग  हैं  कई  वर्षों  से  अवसर  देते  झा  रहे  परन्तु  राज भी

 हम  देखते  है ंकि  इसमें  निजी  क्षेत्रों  की  अपेक्षा  सरकार  ने  ही  अधिक  पूंजी  लगायी हैं  ।  इसके

 रिक्त  हम  काफ़ी  कम  दरों  पर  सरकारी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  स्टीमर  इरादी  खरीदते  हैं  ।

 गर-सरकारी  संस्थानों  को  हम  विदेशों  से  स्टीमर  शादी  खरीदने के  लिय  ऋण  देते हैं  ।  इस  प्रकार

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त तक  हम  उनको  लगभग  २३  करोड़  रुपये  दे  चक  जब  कि  नापने

 आप  seit  १५  करोड़  रुपये  से  भी  कम  पूंजी  लगायी है  ।  इन  की  अधिकांश  वंश-पूंजी  भी  सरकार

 नेही

 हिन्दुस्तान  शिया के  सम्बन्ध  में  एक  प्रौढ़  महत्त्वपूर्ण  बात  का  ध्यान रखा  गया हूं  वह  यहं

 हैं  कि  निजी  जहाजी  कम्पनियों  को  हम  सरकारी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  जहाज  देते  ह

 जिस  जहाज  का  मुल्य  कल  लगभग  १  करोड़  १०  लाख  है  उसे  हम  लगभग  ७०-७५  में

 ही  देते  हैं  ।  इस  प्रकार  प्रत्येक  जहाज  पर  हमको  ३०  से  ४०  लाख  तक  वित्तीय  सहायता  देनी  पड़ती

 हम  यह  सब  कुछ  उद्योग  के  विकास  क  लिये  ही  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  श्राप  देखेंगे  कि  नौवहन

 के  विकास के  लिये  राज्य  अथवा  राष्ट्र  नें  जो  योगदान दिया  है  वह  सब तक  गर-सरकारी  पूंजी

 द्वारा  किये  गये  योगदान से  कहीं  als है  ।

 हम  से  यह  कहा  जाता  है  कि  यदि  हम  जहाजों  का  प्रमापीकरण कर  दें  तो  उन  की उत्पादन

 लागत  में  कमी  हो  जाती है  ।  wat  जहाजी  कम्पनियाँ  अपनी-प्रगति  पसंद  के

 अनसार  अलग-प्रलय  प्रकार  के  जहाजों  को  बनाने  का  आदेश  देती  इन्हीं  की  पसन्द-नापसन्द
 ५

 के
 कारण  हम  जहाजों  का  प्रमापीकरण  नहीं

 कर  पा  रहे  इसलिये  उनकी  उत्पादन  लागत  भी

 कम  नहीं  की  जा  सकती है  शर  उनके  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  दी  जाने  वाली  सरकारी  वित्तीय

 सहायता  की  राशि  को  भी  कम  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  इसलिय ेमैं  सरकार से  भ्राग्रहपूर्वक यह  कहना

 चाहता हूँ  कि
 अब

 समय  झरा  गया  है  जब  कि  इन  के  के  प्रश्न पर  विचार  किया  जाना

 चाहिये |  यह  जहाजी  कम्पनियाँ  मनाया  कमाकर  २०  प्रतिशत aw  लाभांश  वितरित

 कर  रही
 वित्त  मंत्री  कहेंगे  कि  तो  फिर  इन  की  खाता  पूंजी  क्या

 परन्तु
 यह  खाता  पूंजी  कहाँ  सें  पायी ?

 राष्ट्र  ने  ही  कर  दाता तों  का  पेंट  काट
 कर

 इस  पूंजी  की
 बढ़ने  दिया  हैं  ।  निजी  क्षेत्र  a

 इसके  लिये

 मूल  अंग्रेजी  में
 द
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 १५  करोड़  रुपये की  पूंजी  ही  एकत्र कर  पाया  मुझे यह  तो  ज्ञात  नहों  कि  लोहे  ate  इस्पात  की

 भांति ही  यहाँ भी
 अधिक  पूंजी  विनियोजन  बढ़ती  हुई  दरों

 के  समभाविक  होगा  ौर  बाद  में
 उन

 ~
 के  विकास-कोष  में  दे  दिया  जायेगा ।

 [  श्रीमती  सुषमा  सेन  पीठासीन  हुई  |

 यदि हम  इन  नौवहन  कम्पनियों के  कई  वर्षों  के  पुराने  इतिहास  को  देखें  तो  यह  ज्ञात  होगा

 कि  उन्होंने  कोई  ऐसा  कार्य  नहीं  fears  जिसके  aver  पर  उनके  अस्तित्व  को  बनाये  रखने

 का  भ्रौचित्य  सिद्ध  किया जा  सके  ।  वहं  तो  बस  यही  कहते हैं  कि  यदि  श्राप इस  उद्योग को

 फलते  देखना  चाहते  है ंतो  हमको  जहाजों  शादी  के  लिये  ऋण  या  वित्तीय  सहायता  दिये  जाइये

 मैं  सरकार  से  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  कर  लेने का  करता  हूँ  ।  हो  सकता  है  कि  राज  सरकार

 के  लिये  ऐसा  करना  संभव  न  जब  वह  इस  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करें

 उस  समय  हमें इस  प्रदान  पर  विचार  करना  पड़ेगा  ।  यदि  हम  नौवहन  उद्योग  को  देश  के  लिये

 firs  हितकारी  रूप  में  . विकसित  करना  चाहते  तो  हम  को  उसका  राष्ट्रीयकरण  करने  के  प्रश्न

 पर  विचार  करना  पड़ेगा  ।  निजी  विनियोजन  एक  तिहाई  से  भी  कम  हैं  शर  जो  लाभ  होता  है  वह

 लाभांश  के  रूप में  वितरित  कर  दिया  जाता  हैं  अथवा  विकास  निधि  में  रख  लिया  जाता  है  ।  हम

 प्रमापीकृत  जहाजों  का  इस्तेमाल  कर  सकते  इस  सीमा  तक  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड को  विकसित

 करने का  काम  सरल  हो  जायेगा

 अन्य  देशों में  भी  नौवहन  को  विकसित  करने  के  लियें  सरकार को  उसकी  सहायता  करनी

 पड़ी है  ।  उन्होंने  जहाजों  के  नमूनों  का  प्रमापीकरण  भी  किया है  ।  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  में  विदेशी

 विशेषज्ञों
 ने  जो  हमें  धोखा  दिया है  वह  सभी  को  मालूम  दौर हम  यह  जानते हैं

 कि  वहाँ

 कैसी  गड़बड़ी हैं  ।  परन्तु  यह  सब  होते  हुए  भी  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  ने  अपने  अनभव क बल पर बल  पर  अगले

 ४
 या  ५  वर्षों  में  ४-४५  जहाज  प्रति  ay  बना  देने  की  बात  कही  हैं  ।  उसका  तो  कहना है  कि  जहाजों

 का  प्रमापीकरण  कर  दिये  जाने  पर  तो  वह  भी  अधिक  जहाज़  बना  सकता  है  ।  यह  सरकार  का

 कत्तव्य है  कि  वह  यह  देखे कि  निर्माण कार्य  कुछ  नमूनों  तक  ही  सीमित  रहे  जिससे  कि

 लागत  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  में  कमी  की  जा  सके  ।  मैं  तो  फिर  कहता

 हूँ  कि  यदि  सरकार  इस  समग्र  बात को
 देखे  तो अब यह यह  समय  श्री  गया है  जब  कि  इस

 उद्योग  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिये  ।

 कल  रेलवे  मंत्री  ने  कहा  था  कि  ५  या  ६  वर्षों  में  माल  के  यातायात  के  इतना  बढ़  जाने
 की

 ore कि  रेलवे के  लिये  उसे  सम्भालना  कठिन  हो  जायेगा  ।  इसलिये हमें  तटीय  नौवहन  कौर

 नदियों  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय नौपरिवहन  के  लिये  एक  समस्त  योजना  बनानी  पड़ेगी  ।  सरकार  को

 यह  सारा  उद्योग  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये  कौर  रेलवे  तथा  वायु  की  तरह  इस  का  भी  राष्ट्रीयकरण

 कर  देना  ताकि  समस्त  संचार  व्यवस्था  का  राष्ट्रीयकरण हो  जाये  |  भ्रन्तदेशीय  नौपरिवहन

 व्यवस्थापकों  का  भी  राष्ट्रीयकरण किया  जाना  चाहिये

 श्री  जो कोस
 प्रतिभा  :

 यह  कहा  जाता  है  कि  अंग्रेजी  जहाज़ी  कम्पनियों  के  मालिक

 अप्रत्यक्ष रूप  से  भारत  पर  शासन  किया  करते  थे  ।  कभी  हम  इस  सम्भावना  से  मुरत  हुए  हैं
 ।

 परं ग्रे जों

 ने  हमारे  नौवहन  उद्योग  को  नष्ट  कर  लिया  था  ।  परन्तु  यह  हो  की  बात  है  कि  राज  कांग्रेंस  संसदीय

 दल  ait  संसद  के  बहुत से  सदस्य  नौवहन में  रुचि  लेते  हैं  ।  माननीय मंत्री  कौर  उपमंत्री  भी  इसे

 सुधारने के  लिये  उत्सुक हैं  किन्तु  मैं  समझता  हूँ  कि  इतना  ही  काफ़ी  नहीं  है
 ।

 राज  अणुशक्ति  चालित

 पनडुब्बियों  के  युग  में  हमारे पास  लकड़ी  के  जहाज़
 भी

 नहीं  हैं
 ।

 इन  तक  के  बनाने  के  लिये  हमारे  पास

 मूल  अंग्रेज़  में



 रे६६  नौवहन  नियंत्रण  २४  १९५६

 [  श्री  जोखिम  आल्वा  |

 साधन  नहीं  हैं  यह  एक  मानी  हुई  बात  है  कि  नौवहन  दूसरी  रक्षा  पंक्ति  होती है  ,  किन्तु  हमने  इस
 उद्योग

 को  कुछ  पूंजीपतियों के  हाथ  में  छोड़  रखा  इस  पर  नियंत्रण  करने  का  समय  अब  गया  हैं  ।

 ae  कम्पनियां  जिनको  सरकार  तथा  मोडारों  के  रूप  में  प्रतिनिधिक  सुविधायें  दे  रही
 aA  aN

 हैं  कसे  कह  सकती  हैं  कि  उन  को  घाटा  हो  रहा  है  ।  जब  तक  माननीय  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही

 नहीं  करेंगे  यह  गड़बड़ी  बनी  ही  रहेगी  ।  चाहे  हम  इसे  पसन्द  करें  या  पोत-निर्माण  उद्योग का  पांच

 वर्षों  के  बाद  राष्ट्रीयकरण  करना  ही  होगा  झर  इस  के  लिये  हमें  बहुत  से  पोताध्यक्षों  नाविकों
 को

 प्रशिक्षित करना  होगा  ।  नये  कौर  अ्रघिक  संख्या  में  नावांगज  बनाने  होंगे  ।  हमारा  समुद्रीय

 तट
 ¥,000  मील  लम्बा  है  कौर  इस  पर  ३००  के  लगभग  पत्तन  हैं  किन्तु  पहली  श्रेणी  के  पत्तन ६  भी

 नहीं  हैं  ।  इसके  मुकाबले में  इंगलैण्ड  जिसके  समुद्र  तट  की  लम्बाई  यहां  के  देखे  १/२० भी  नहीं  ३०

 से  अधिक  बन्दरगाहों  पोत-निर्माण  केन्द्र  हैं  ।

 मैं  उत्तर  कनारा  जिले  का  प्रतिनिधि हूँ  ।  बम्बई के  लिये  सारी  मछली  इस  जिले  से  ही  जाती

 यहां  के  ्य मछव ष्झ  लड़के  बहुत  कार्य  हैं  |  रक्षा  मंत्रालय  इन  लड़कों  की  सेवाओं  से  लाभ  उठाने

 का  कष्ट  नहीं  करता  हैं  ।  उसे  चाहिये
 कि

 इन  लड़कों  को
 प्रशिक्षित  करने

 के
 लिये  बहुत से

 नाविक

 सकल  खोले  जायें  ।  बम्बई  में  ऐसा  केवल  एक  ही  सकल  हैं  शौर  वह  भी  केवल  मेट्रिक  पास  लड़कों

 के  लिये है  ।  हमें  भ्रौरों  को  भी  जो  पढ़ें  लिखे  नहीं  हूं  किन्तु  बहुत  चुस्त  चालाक  नाविकों का  प्रशिक्षण

 प्राप्त  करने  का  देना  चाहिये  |

 नौखंड वाले  उस  नौ-वहन  श्रधितियम  जो  कि  संसद्  द्वारा  १९४७ में  पारित  किया

 गया  हम  नौ-वहन पर  कुछ  नियन्त्रण  प्राप्त  कर  सके  थे  |  किन्तु  यह  प्रभावी  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  स्थिति

 यह  है  कि  भारतीय  कम्पनियाँ  यात्रियों  की  सुविधाओं की  कुछ  भी  परवाह  नहीं  करती  हैं  ।  उन्हें  तो

 केवल  धन  wie  ऊंचे  किराये  चाहियें  ।  तीसरे  दर्ज  के  यात्रियों  की  दशा  में  कुछ  भी  सुधार  नहीं

 किया  गया  है  ।  यदि  श्राप  हज़  के  यात्रियों  की  स्थिति  पर  दृष्टि  तो  स्थिति  इस  से  भी  अधिक

 खराब  इन  यात्रियों  के  हज  के  लिये  एक  हज़ार  मील  की  यात्रा  करनी  होती  किन्तु  इन्हें  कोई  भी

 सुविधा  प्राप्त  नहीं  है  ।  इन्हें  खुले  स्थान  में  रहना  पड़ता हूं  जहाँ  पत्थर  का  पानी  उन  पर  पड़ता  रहता

 ना  १,०००  यात्रियों  वाले  जहाज  में  ३,०००  तक  यात्री  लें  जाये  जाते  सरकार  को  इन  भारतीय

 नौवहन  कम्पनियों  are  विदेशी  कम्पनियों  को  भी  बाध्य  करना  चाहिये  कि  वे  हज  के  यात्रियों  के  लिये

 afi  जहाज़  या  विशेष  जहाज़  चलायें  ।

 छोटे  पत्तनों की  बिल्कुल  उपेक्षा  की  गई  हैं  ।  नावों  से  यात्रा  करने  वालों  की  भ्रवस्था  भी

 बुरी  हं  भटकल  के  पत्तन  को  लीजिये  |  यह  कहा  जाता  है  कि  इस  स्थान  पर  एक  बहुत  शभ्रच्छा  नावांगज

 बनाया  जा  सकता  है  ।  यहां  लकड़ी  कौर  पानी  aga  अ्रधघिक  मात्रा  में  मिल  सकता  है  कौर  नदी

 पे  बिजली  प्राप्त  की  जा  सकती  हैं  ।  भटकल  जाने  के  लिये  यातायात  के  चार  साधनों  का  उपयोग

 करना  पड़ता  है
 ।

 जहाज़  से  उतर  कर  पानी  में  चलना  पड़ता  हैं
 ।

 इस  से  स्त्रियों  र  बच्चों
 को  बहुत

 अ्रसाविधा  होती  है  ।  भारत  के  समुद्रीय  विभाग  को  इस  मामले  की  ध्यान  देना  चाहिये  कौर  ऐसा

 प्रबन्ध  करना  चाहिये जिससे  कि  यात्री  जहाज़  से  उतर  कर  सीधे  भूमि  तक  पहुँच  सकें  ।  यही  स्थिति

 मंगलौर  माकपा  की  है  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि  नौवहन  कम्पनियों  को  बाध्य  किया  जाये  कि  प्रत्येक

 छोटे  पत्तन  के  लिये  लगभग  १  लाख  रुपया  खर्च  ताकि  यात्रियों  के  लियें  अग्नि  बोटों  की

 व्यवस्था की  जा  सके  ।  यह  जहाजी  कम्पनियां  यात्रियों  के  प्रति  भ्र पने  कर्तव्यों  का  पालन  नहीं  कर

 रही हैं  ।

 पोतांगणों के  बारे  में  मैं  यह
 कहूँगा  कि  विशाखापटनम  ही  भारत  का  एकमात्र  पोतांगण  नहीं

 होना  चाहिये  ।  पश्चिमी तट  पर  एक  पोतांगण  होना  चाहिये  ।  इस  समय  हमारा  सकल  टन  भार
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 पांच  लाख  टन  से  भी  कम  है  ।  यह  आवश्यक  हूं  कि  इसे  दुगना  या  चौगना कर  दिया  हमारी

 नौसेना  किसी  भी  आपात काल  का  मुकाबला  कर  सकने  योग्य बन  सके  |

 झा कड़ों  से  पता  लगता  है  कि  सन्  १६४८-४९  की  अपेक्षा  हमारा  निर्यात  बढ़  गया  हैं  कौर  प्रख्यात

 कम  हो  गया  किन्तु  हम  ने  कोई  ऐसी  योजना नहीं  बनाई है  जिससे कि  हम  विदेशी  को

 या  उनको  जो  कि  हमें  माल  निर्यात  करते  बाध्य  कर  सकें  कि  यह  माल  हमारे  जहाज़ों  के  द्वारा ही

 लाया  ले  जाया  जायेगा  ।  यदि  ऐसा  किया गया  तो  भारत  सरकार ने  किये गये  खाद्यान्न

 के  यहाँ  तक  लाये  जाने  पर  जो  २००  करोड़  रुपये  wa  किये  वे  बच  जाते  ।  हम  ने  इस  भोर  ध्यान

 नहीं  दिया  जिसका  परिणाम  यह  gat  कि  हमारा  शअ्रमूल्य  विदेशी  विनिमय  समाप्त  हो  गया
 और

 हमारे  पास  अन्य  आवश्यक  वस्तवग्मों  के  लिये  शापने  भारी  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  रुपया नहीं
 बचा ।

 प्रथम  विश्व  युद्ध  की  समाप्ति  पर  पोत-निर्माण  के  सम्बन्ध  में  रूस  की  वही  स्थिति  थी  जो

 हमारी हे  ।  परन्तु  द्वितीय  विश्व  यद्ध  की  समाप्ति पर  उसका  स्थान  तीसरा  या  चौथा  था  शीराज़

 रूस क  पास  ४५,०००  पनडुब्बियां हैं  ।  उपयुक्त  आयोजन  से  ही  ऐसा  हो  सका ह  |

 अरब  मैं  एक  बात  टैंकरों  के  वारे  में  कहता  हूँ  ।  मुझे  हर्ष  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  ने  मेरी  मांग
 को

 स्वीकार  करते  हुए  लगभग  चार  टैंकर  खरीदने  का  विचार  किया  है  ।  मूझे यह  भी
 मालूम  gat  हैँ  कि

 एक  भारतीय  नौवहन  कम्पनी  हमारे  वणिक-नौसेना  के  लिये  एक  टैंकर  खरीद  रही है  ।  किन्तु  क्या

 एक  टेंकर  काफी  मैं  भ्रापका  ध्यान  पनडुब्बियों की  आवश्यकता  की  कौर  विशेषरूप से  दिलाना

 चाहता  हूं
 ।  हमारे तट  की  रक्षा  के  लिये  हमें  पनडुब्बियां  खरीदनी  होंगी  are  झ्र पने  देशवासियों

 को  इस  के  प्रयोग में  प्रशिक्षित  करना  होगा  ।  इंगलैण्ड ने  पाकिस्तान  की  नौसेना  को  शरीक  उत्तम

 उपकरणों
 से  सुसज्जित  किया है  कौर  इस  प्रकार  हमारी  नौसेना  उसके  समक्ष  निम्न  प्रकार  की  है  |

 जब
 तक  हमारे  पास  अधिक  पोत  निर्माण  घाट  नहीं  होंगे  श्र  प्रतीक  जहाज़  नहीं  होंगे  हमारी  स्थिति

 बहुत ही  स्थिर  रहेगी ।  बाहर  से  एक  ही  पनडुब्बी  रा  कर
 हमारे  सभी  जहाज़ों  कों  नष्ट  कर  सकती

 है  भ्र
 हमें  पता  नहीं  चलेगा  कि  यह  कहाँ  से  आई  है  ।

 नौवहन के  सम्बन्ध  में  हमें  एक  त्रिवर्षीय  योजना  बनानी  ताकि  अगले  तीन  वर्षों

 के  बाद  हम
 मंत्री

 से  यह  सुन  सकें  कि  जहाज़ों  पर  एक  भी  भ्रंग्रेज  या
 बिदेशी

 पदाधिकारी  नहीं

 हे  भ्र  हमारे  जहाज़ों  के  सभी  कर्मचारी  भारतीय  ही  हैं  शौर  भारतीय  वित्त तथा  पूंजी  से  चलायें

 जा  रहे  ऐसा  होना  तब  तक  सम्भव नहीं  है  जब  तक  कि  हमारे  देश  के  नवयुवकों  को  पनडुब्बी

 qe  का  प्रशिक्षण न  दिया  जाये  कौर  पनडुब्बी  प्रशिक्षण सकल  न  खोलें  जायें  ।

 एक  श्र  बात  यह  हैं  कि  हम  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों को  बहुत  अधिक  रुपया दे  रहे  हैं  ।

 सरकार को  चाहिये  कि प्रत्येक  कम्पनी  में एक  सरकारी  निदेशक  नियुक्त  करे  ।  यह  देखना  उनका

 कत्तव्य  होगा कि  ये  कम्पनियां  कहीं  सरकारी  रुपये को  नष्ट तो  नहीं  करती

 इस  विधेयक में  केवल  दरों  के  नियन्त्रण  ai  यात्रियों  की  सुविचारों  का  उल्लेख  इस  में

 श्रमिकों  के  बारे में  कुछ  नहीं  है  ।  जहाजों  पर  काम  करने  वाले  लड़कों को  बहुत  जोखिम  का  काम

 करना  पड़ता
 ह  ।  इन्हें  सब

 प्रकार
 की सुविधायें मिलनी  चाहियें  ।

 कोषपालों कौर  शल्य  चिकित्सकों के  सम्बन्ध  में  गोरों  शौर  भारतीयों  की  अलग  अ्रलग  श्रेणियां

 हैं  ।  जो  कोषपाल  इंगलैण्ड  से  ६  मास  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  करके  ५  उन्हें  ६००  या  ७००  रुपये  मिलते

 हैं  किन्तु  भारतीयों  जो  इंगलैण्ड  में  इस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  हैं  २५०  रुपये  से

 भी  कम  मिलता हैं  ।  उन्हें  निवृत्ति  डाक्टरी  सहायता  शादी  कोई  भी  सुविधा  नहीं  मिलती

 हैं  ।  अंग्रेज  कोषपालों
 तथा

 शल्य  चिकित्सकों के  परिवारों  को  रहने  के  लिये  बम्बई  में  भ्रच्छे  फ्लट  दिये

 जाते हैं  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  विभेद  को  दूर  करना  चाहिय े।
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 जोखिम  झ्राल्वा  |

 चालक  वृन्द  को  जहाज़  पर  एक  वर्ष  की  सेवा  के  बाद  ०५  घर  वापस  जाना  पड़ता  है  और  दो

 तीन  वर्ष  फिर  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।  सरकार  को  यह  चीज़  समाप्त करनी  चाहिये  |  मंत्रालय  को

 इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये
 कि

 एक  वर्ष  की  नौकरी  की  अवधि  पुरी  करने  के
 बाद  प्रश्न

 गांव

 को  लौटने  वाले  नाविक  को  फिर  से  काम  पाने  के  लिये  कहीं  दो-तीन  वर्ष  तक  बेकार न  बैठना  प

 उसे  कोई  निवृति-बेसन  या  उपदान  तो  मिलता  ही  नहीं  है  ।  उन्हें  दूसरी  बार  काम  पाने  के  लिये  अपनें

 मास  तक  का  वेतन  रिश्वत  में  पड़ता  हैं  ।  जब  तक  हम  इस  रिश्वतखोरी  को  बन्द  नहीं

 तब  तक  व्यवस्था  स्थापित  न  हो  सकेगी  ।

 रवीन्द्रनाथ  ठाकुर  कौर  भ्राचायें  प्रफुल्लचन्द्र  राय  ने  भी  पुरानी  नौवहन  कम्पनियों के  बारे

 में  लिखा हैं  ।  अआचाय राय न राय  ने  बताया हैं  कि  विदेशी  कम्पनियों  की  गला-काट  प्रतियोगिता  के  कारण

 किस  तरह  बंगाल  की  खाड़ी में  हुगली के  किनारे  भारतीय नौवहन  कम्पनियां  बर्बाद  हुई थीं
 ।  वे

 बिलकुल  ही  समाप्त  हो  गई  थीं  ।  बाद  में  कुछ  भारतीय  धनिकों  ने  नौवहन  का  काम  शुरू  किया

 पर  पुरानी  कम्पनियां  तो  मिट  सी  गई  थीं  ।  पब  उन  कम्पनियों  का  क्या  होगा  जो  पिछले  युद्ध  काल

 में  तो जहाज  रख  सकती  wa  नये  सिरे  से  कार्य  area  करने  के  लिये  जिनके  पास  साधन

 ही  नहीं  रहे  हैं
 ?  सरकार  उन्हें  जहाज़  खरीदनें  के  २०  लाख  रुपया  इस  शर्तें  पर  देने  को तैयार

 हू  कि  पांच  लाख  रुपये  वह  खुद जुटाये ।  ये  पांच  लाख  भी  कहा ँसे  सच  वे  इतना भी  नहीं

 कर  सकते  ।  सरकार  को  ही  उन्हें  सारी  पूंजी  बिना  व्याज  कें  देनी  चाहिये  पर  उसे  किश्तों  में  उनसे

 वसल  करना  चाहिये |  फिर  उनकी  सहायता  का  कोई  रास्ता  ढूंढा  जाय  |  टाटा  कम्पनी  की

 श्राप  इन्हें  भी  बिना  ब्याज  कर्ज़  दे  सकते हैं  ।  ale  यदि  विदेशी  कम्पनियों  से  प्रतियोगिता

 करने में  उन्हें  ब्याज  की  ऊंची  दर  के  कारण  घाटा  होता  तो  ऐसी  सहायता भी  उन्हें  दी  जानी  चाहिये

 सरकार  पंचवर्षीय  योजना  में  फौत-निर्माण  कारखानों  के  विकास  के  लिये  २०-३०  लाख  रुपया  जा

 रही हैं  ।  ठीक  लेकिन  उसे  ब्याज  की  दर  भी  घटानी  चाहिये  ।

 हो  सकता  है  कि  मेरे  सुझाव  कोई  alsa  महत्व  के  नਂ  पर  उनको  कार्यान्वित करने  से  हमारे

 नाविकों प्रौढ़  उनके  परिवारों  को  मदद  waar  मिल  सकेगी  ।

 श्रीमती  तारकेदवरी  :  मैं  सरकार  को  इस  वात  के  लिये  धन्यवाद  देती  हूँ

 कि  उसने एक  रेल-कम-सी  कोश्रोर्डीनिेशन  कमेटी  तथा
 समुद्र  सहयोजन  समिति  )  बनाई हू

 साथ ही  साथ  यह  श्रतुरोध  भी  करती हूँ  जब  वह  एक  बिल  शिपिंग  )  के  बारे  जिसका

 कि  मंत्री  महोदय ने  .  जिक्र  किया  लाये ंतो  इंस  कमेटी  के  जो  सुझाव  जो  इस  की  रिकमेंडेशन्ज़

 )  उनको  भी  इस  बिल  में  स्थान  दें  ।  साथ  ही  मेँ  यह  भी  प्रार्थना  करना  चाहती  हूँ

 कि  इस  कमेटी  की  जो  भी  सिफारिशें  वे  इन  सिफारिशों को  हमें  बतलाने  की  भी  कृपा  करें  जिससे

 कि  हमें  सब  बातों  पर  गौर  करने ंमें  आसानी  हो  सके  शर  हम  ह»  दे  सकें  .।  क्योंकि वह

 भ्रपनी
 तरह की  पहली  कमेटी  बनी  इससे  हम  उम्मीद  करते  हैं

 कि
 हमें  उससे  बहुत  फायदा  होने

 वाला है

 mat  तो  ag  बहुत  छोटा  सा  बिल  इसलिये  में  सिफ॑  तीन  चार  अहम  बातों की  तरफ  सरकार

 का  ध्यान  दिलाना  चाहती  हूँ  ।

 सबसे  पहली  बात  जो  में  कहना  चाहती  हूँ  वह  कोयले  के  बारे  में  है  ।  हमारे  देश  में  जो  कोयला

 भ्राता  जाता  है  वह  ज्यादातर  रेलोंਂ  द्वारा जाता  जाता  हैं
 ।

 पिछले  साल  जो  रेलवे  शताब्दी  परे  रिपोर्ट

 निकली  उसके  देखने  से  मालूम  पड़ा  कि  रेलों  को  कोयला  ढोने  में  घाटा  होता  है  ।  मंत्री जी

 ने  कहा  था  कि  चूंकि  कोयला  देश  के  जीवन  के  लिये  जरूरी  चीज़  इसलिये हम  घोटा  सह  कर  भी

 कोयले को  इधर  से  उधर  पहुँचाने  में  मदद  करते  हैं  और
 करेंगे  ।  उन्होंने कहा  कि  हालांकि  रेलों  ते
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 कोयला  से  उधर  ले  जाने  में  घाटा  होता  हे  लेकिन  कोयले  की  दलाई  को  वे  सबसे  ऊंचा  स्थान  देते

 |  हमारे देश  में  जो  कोयला  होता  हूं  उसका  ey  प्रतिशत  कोयला  हम  अपने  देश  में  ही  कर  लेते

 हैं  ।  तो  जो  कोयला  श्राप  रेलों  द्वारा  ढोते  हैं  उससे  रेलों  को  घाटा  भी  होता  उसकी वजह  से  माल

 ढोने  में  बॉटिल  नेक  भी  हो  जांता है  ।  मेरा  इलाका  कोयलें का  खजाना है  मैं

 जानती  हूँ  कि  रेलवे  को  कोयला  ढोने  में  बड़ी  दिक्कत  होती  हैँ  ।  में  नहीं  समझती  कि  पिछले  तीन-चार-पांच

 सालों  में  सरकार  कोयले  को  पहुंचाने में  और  पाटिल  नेक को  कम  नेम  कामयाब  हो  सकी  है  ।

 में  कहती हूँ  कि  जो  कोयला  रेलों  द्वारा  पहुंचाया  जाता  हूं  उसका  बहुत  सा  हिस्सा  कोस्टा

 )  जहाजों  द्वारा  क्यों  न  पहुँचाया  जाय  |  सरकार  कह  सकती  हूँ  कि  ऐसा  करने  में  कोयला

 पर  कुछ  खर्च  अधिक  पायगा  |  लेकिन
 में  कहती  हूँ  कि  इसके

 सिवा  आपके  पास  भर  कोई  रास्ता  नहीं  है  कि

 श्राप  ates  शिपिंग को  मदद  कर सकें  |
 re  श्राप  कोस्टा  शिपिंग  की  तरक़्की  करना  चाहते  हैं

 तो

 श्राप  रेलवे  के  कोयले  के  कुछ  हिस्से  को  कोस्टा  शिपिंग  की  तरफ  डाइवर्ट  कर  )  दें  ।  इससे  एक  लाभ

 तो  यह  होगी जो  इस  समय  रेलों  पर  अधिक  प्रेशर  पड़  रहा  हैं  वह  कम  हो  जायेगा प्रौढ़

 इस  तरह  पाटिल  नेक  की  शिकायत  कुछ  हद  तक  दूर  हो  कौर  कोस्टा  शिपिंग  की  भी  तरक़्की

 हो  सकेगी  |  यह  सुझाव  मैं  झपके  सामने  रखना  चाहती  हूँ  कह  सकते  हैं  कि  जरगर  हम  जहाज़ों  से  कोयला

 पहुंचायेंगे  तो  इस  पर  खर्चा  ज्यादा  पड़ेगा  शर  कंज्यूमर  को  कोयलें  की  ज्यादा  कीमत

 देनी  पड़ेगी  कौर  इस  प्रकार  उस  पर  बोझ  पड़ेगा  ।  इसलिये  मैं  ary  से  कहती  हूँ  कि  ars  फ्रेट  (

 के  लिये  कोई  डिफरेंशियल स्केल  निकालिये  ate  जहाजों  को  कोयला  ने  पर  कुछ
 सब्सिडी  दीजिये  |  इस  तरह  से  कंज्यूमर  पर  भी  बोझ  नहीं  पड़ेगा  ।  जहाजों

 से  कोयला  भेजने  पर  दो  जाना  या  चार  पर  )  टन  ज्यादा  खर्चा  भ्राता  हो  तो  उसी  हिसाब

 से  कुछ  सबसिडी  देने  का  प्रबन्ध  कर  सकते  हैं  ।  वैसे  भी  तो  arg  इन  जहाजों  को  सबसिडी  देते  हैं  ।  इसके

 श्राप  को  रेलों  द्वारा  कोयला  लाने  ले  जाने  में  भी  तो  घाटा  हो  रहा है  |  इसलिये  मेरी  सिफारिश

 हू  कि
 मान  लीजिये  कि  रेल  के  मुकाबिले  जहाज  द्वारा  कोयला  पहुंचाने  में  यदि  दो  या  तीन

 टन  ज्यादा  पड़ता  तो  उतनी  wa  सबसिडी दे  दें  ।  यह  ठीक  हैं  कि  कुछ  जगहों

 को  रेल  से  ही  कोयला  लाया जा  सकता  जेसे  कि  दिल्ली  लेकिन  बम्बई  को  तो  जहाजों

 द्वारा  श्राप  कोयला  भेज  सकते  हैं  ।  बम्बई  जहाज़  द्वारा  कोयला  ले  जाने पर  कुछ  अधिक
 खर्चे  होता

 तो  श्राप  सबसिडी  दे  कर  उसकी  कीमत  को  भी  दिल्ली के  बराबर बना  सकतें  sl  A  समझती हूँ

 कि  ऐसा  करनें  से
 कोस्टा  शिपिंग

 नौवहन  )  को
 भी  फायदा  पहुँच  सकता  है  कौर  रेलों  का

 नेक  भी  कम  हो  सकता  है  |

 दूसरी बात  मुझे  रेल  दौर  जहाज़  की यात्रा  के  कोशझ्मार्डनिशन  के  बारे  में  कहनी

 हैं
 ।

 प्रभी  तक  इन  दोनों  प्रकार  की  में  कोई  कोग्नाडिनेशन नहीं  है  |  यह  बहुत  बात

 झगर  मझे  जहाज़  से  जाना  हैं  और  उसके  बाद  फिर  रेलगाड़ी  पर भी  सफर  करना  तो  अभी  कोई

 ऐसी  स्कीम  नही ंहै  कि  मुझे  इस  यात्रा में  बार-बार  टिकट न  खरीदना पड़े  और  एक  ही  टिकट से  मैं

 जहाज  पर  भी  यात्रा कर  न  कौर  रेल  पर  भी  यात्ना  कर  सक  ।  प्रभी  कोई  ऐसी  योजना  नहीं  हैं  कि

 मुझे
 रेल-कम-सी

 टिकट  मिल  सके
 ।
 मैं  चाहती  हू ँकि  कोई  ऐसी  योजना  बनानी  चाहिये

 कि
 यदि  कोई

 रेल  जहाज  दोनों  द्वारा  यात्रा  करना  चाहता  हो  तो  उसको  तकलीफ़  न  हो  |  यही  माल को  ढोने

 के  बारे में  भी  यही  स्कीम  होनी  चाहिये  ।  भ्र भी  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  जहाज़ों  का  cy  प्रतिशत ख

 सरकार  बरदाशत  करती है  ।
 मैं  समझतीਂ

 हूँ  कि  सरकार  उनको  मजबूर  कर  सकती है  कि  वे
 सरकार

 मुकर्रर  किया  जाये  ।
 को  इस

 योजना
 में

 मदद
 करें  कौर  रेल-कम-सी  यात्रा  या  ट्रांसपोर्ट  के

 लिये
 एक  किराया

 तीसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  राज  कल
 यह  होता  हैं  कि  झगर

 जहाज  कलकत्ते  से  कोयला
 लेकर  बम्बई  जाते  हैं  तो  कभी-कभी  उनको  बम्बई  से  कलकत्ते  खाली  वापस  जाना  होता  है  |  इसका
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 मुख्य  कारण  यही  है  कि  कोश्नार्डिनेदान  की  कमी  है  ।  झगर  हम  चाहते  हैं  कि  हमारी  कोस्टा  शिपिंग  डेवेलप

 state  इस  प्रकार  देश  की  उन्नति  हो  तो  यह  जरूरी  है  कि  रेल  ate सी  ट्रांसपोर्ट

 परिवहन  में  पुरा-पुरा  कोश्नाडिनेशन  होना  हमें  ऐसा  सिलसिला  कायम  करना

 चाहिये कि  जो  जहाज़  पूर्वे  से  कोयला  लेकर  बम्बई की  तरफ  जाते  वे  वापसी  में  कांडला  का

 या  सौराष्ट्र का  या  शौर  दूसरी  जिनको  are  पश्चिम  से  पूर्व  की  तरफ  रेलों  द्वारा  भेजते

 उनको  इन  जहाजों  द्वारा  पूर्वे  को  भेजें  ।  मैं  तो  श्रापके  सामने यह  भी  सुझाव  रखना  चाहती

 हूँ  कि  भ्रमर  श्राप  कांडला  से  या  सौराष्ट्र  से  उत्तर  प्रदेश  या  बिहार  को  नमक  भेजना  चाहतें

 हैं तो  पहले  बम्बई  से  कलकत्ते  तक  जहाज  द्वारा  भेजें  वहाँ  से  रेल  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  या

 बिहारਂ  भेजें
 ।

 हो  सकता  है
 कि

 इस  में  gg  खर्चा  ज्यादा  पड़े  कौर  कुछ  परेशानी  भी
 हो

 ।
 इसके

 aaa  कोस्टा  शिपिंग  को  सहायता करने  का  कौर  कोई  रास्ता  भी  तो  नहीं  है  ।  कौर  मैं  समझती  हूँ

 कि  गर  श्राप  इस खर्चें  को  कंज्यूमर  के  कन्धों  पर  भी  डालें  तो  उसको  एक  सेर  में  एक  दो  पाई  से

 ज्यादा  नहीं  देना  पड़ेगा  ।  यह  बोझ  उसके  लिये  बहुत  ज्यादा  नहीं  होना  चाहिये  ।

 मेरा  एक  सुझाव  झराजकल  हमारे  बन्दरगाहों  पर  माल  उतारने  भ्र

 चढ़ाने
 का

 Je  परिमाण  )  बहुत  गिरता  जा  रहा हैं  धौर  इस  वजह  से  हमारी  बड़ी  बदनामी  हो  रही

 ह  पिछले  ae  जो  इंटरनेशनल  कांफ्रेंस  सम्मेलन  )  हुई  उसमें  यह  कहा  गया  था

 कि  इंडियन  पो टेंस  के  लिये  फ्रेट  की  दर  कुछ  बढ़ानी  क्योंकि  वहां  पर

 विदेशों  के  जहाजों  को  बहुत  समय  तक  पड़ा  रहना  पड़ता  क्योंकि  वहाँ  सामान  बहुत  धीरे-धीरे
 उतारा

 इसकी  वजह  से  हमारा  एक  श्र  नुक्सान यह  होता  है  कि  हम  माल  अच्छी  तरह  श्र

 जल्दी  बाहर  नहीं  भेज  सकते  ।  कभी  जापान को  गौर  पोलैण्ड  को  हमारे  बाइरन
 की  जरूरत

 थी
 ।.

 हमारा  माल  चढ़ाने  उतारने  का  प्राप्त  पुट  कम  होने  से  बन्दरगाहों  पर  पाटिल नैक  हो
 जाता

 न
 सामान  उतर  पाता  न  लद  पाता  है  ।  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  वशिष्ट  कमेटी  नियुक्त

 की  गई  थी  शर  उसकी  सिफारिशें नद  सामने  हैं  ।  उसकी  एक  सिफारिश  यह  हैं  कि  मजदूरों  को

 झाउट पुट के बेसिस पुट  के  बेसिस  पर  मजदूरी  दी  जानी  मैं  समझती  थी  कि  इसके  बारे  में  मंत्री

 जी  भाषण  में  कुछ  लेकिन  इस  विषय  में  कुछ  नहीं  कहा  ।  मैं  समझती हूँ

 जब  रेलवे  और  ट्रांस यो टें  पर  बहस  होगी तो  उसके  जवाब  में  वे  इसके  बारे  में  कुछ  कहेंगे  ।  मैं

 चाहती हूँ  कि  विशिष्ट  कमेटी  की  इस  सिफारिश  को  जरूर  लागू  किया  जाये कि  मजदूरों  को  झ्राउठ

 पुट  के श्राधार पर मजदूरी पर  मजदूरी  दी  जाये
 ।
 मैं  नहीं  समझती  कि

 इसमें  कोई  दिक्कत  हो  सकती  है
 ।  श्राप

 mide  पुट  पर  मजदूरी  तो  मैं  समझती  हू ँकि  डॉक  लेबर  wa  से  ज्यादा और

 बरच्छा  काम  गौर  यह  जो  लगा  रहता  है  यह  दूर  हो  जायेगा TI

 यही  चार  पाँच  बातें  मुझे  मुख्य  रूप  से  कहनी  हैं  ।

 इन  के  एक  बहुत  बड़ी  बात  प्रौढ़  भी  है  ।  अभी  area  साहब  ने  कहा कि  शिपिंग

 frat
 बहुत  पैसा  खाती  हैं

 ।
 हो  सकता  है  कि  उनको  Ae s  से  इस  विषय  में  ज्यादा  waa  लेकिन

 मुझे तो
 उनकी हालत पर  तरस  भ्राता  शिपिंग  कम्पनियां  भ्रामरी हो  रही  हैं  उनके  पास

 रुपया
 नहीं  है

 ।  न
 उनको  ट्रांसपेरेंट  मिलता  हैँ  कि  जिससे  वे  sot  हालत  सुधार  सकें  ।  सन्  2&¥o F से

 लेकर  राज  तक  जहाज़ों
 की

 कीमतें  दुगनी  हो  गई  हैँ
 ।

 उनके  पास  crate  इतना  है  नहीं  कि  उसके  जरिये

 वे  अपने  इस  लॉस  को  पूरा  कर  सकें  ।  वे  अरपना  फ्रेट  १०  प्रतिशत  बढ़ाना  चाहती  लेकिन

 सरकार  उनको  ४५  प्रतिशत  से  ग्रसित  फ्रेट  बढ़ाने  की  इजाजत  नहीं  देती  हैं  ।  ऐसी  हालत  मैँ  नहीं  समझती
 कि  शिपिंग

 कम्पनी
 को

 बहुत  ज्यादा  नफ़ा  हो  रहा  है  ।  हम  aa  दिन  यह  सुनते  हैं  कि  शिपिंग  कम्पनी

 घाटे  में  चल  रही  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  og  तहकीकात  जारी  रखें कि  ये  कम्पनियां  रुपया
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 रखना )

 इधर-उधर  न  कर  लेकिन  में  चाहती  हूँ  कि  श्राप  कोस्टा  शिपिंग को  मदद
 क्योंकि  मैं  समझती

 हूँ  कि  उसकी  हालत  बहुत  खराब  है  |

 इसलिये  मैं  यह  भी  are  से  भ्रनुरोध  करूँगी  कि  यह
 जो

 रेल-कम-सी  कोश्मार्डिनेशन  कमेटी  बनी

 एक  साइंटिफिक  ढंग  से  इस  बात  की  जांच  करे  कि  फ्रेट में  क्या  कमी  होनी

 किराया कम  होना  उसके  लियें  कभी  तक  कोई  तहक़ीक़ात  नहीं  की  है  कि  क्या  भाड़ा  होना  चाहिये  ।

 org  से  भ्रनुरोध  करूँगी  कि  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  के
 लिये

 चाहे  एक  wet  कमेटी  बनायें

 था  उसी  कमेटी  को  इस  के  लिये  एम्पावर कर  दें  दे  दें  )  कि  वह  एक  साइंटिफिक ढंग  से  किराया

 मुक़र्रर  करे  और  जहाज़ों  द्वारा  सामान  ढोने  के  लिये  कौर  पैसेंजर  यात्रियों  )  को  पहुँचाने  के  लिये  ठीक

 तौर  पर  किरपा  बैठायें  शर  मैं  श्राप  से  श्रतुरोध  करूंगी  कि  किरायों  में  ay  रहो बदल  ऐसे  ही
 न

 बल्कि  उसके  सम्बन्ध  में  अच्छी तरह  से  जांच-पड़ताल  करा
 कर

 किराया
 तय  करें  ।  मैं  समझती हूँ

 कि

 किराये  में  तबदीली  करने  की  निहायत  जरूरत  खास  कर  उन  जगहों पर  जहाँ  कि  कोर स्टिंग  शिपिंग

 का  सवाल है

 अभी  हमारे  यहां  गंगा  नदी  बहती  छोटी-छोटी  जहाज  दरिया  में  सामान  पहुँचाने  के  लिये

 चलते  हैं  श्र  लोगों  को  उससे  बहुत  लाभ  होता  है  ।  मैंने  सुना  हं  कौर  मैंने  इसके  बारे  में  एक  भी

 दिया है  और  वह  लोक-सभा  के  सामने  उत्तर  के  लिये  बचतें कि  मिनिस्टर  साहब उस  पर

 अपनी  मंजूरी  दे  देंगे  शर  वहू  सवाल  इस  सम्बन्ध  में  हैं  कि  वहाँ के  लोगों  ने  ज  जहाज़ों  को  चलाना

 बन्द  कर  दिया  ऑर  नगर  भ्र भी  बन्द  नहीं  कर  दिया  है  तो  वह  इस  बात  से  डरा  रहे  हैं  कि  वह  प्रेरक  जहाज़

 चलाना  बन्द  कर  क्योंकि  उन  जहाजों  को  चलाने  में  उन्हें  बहुत  घाटा  हो  रहा  हैं  नौ  प्यार  उन्होंने

 अपने  जहाज़ चलाने  बन्द  कर  दिये  तो  यह  बहुत  बुरी  बात  होगी  ।  मैं  चाहती  हूँ  कि  जो  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  उसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  रिवर  ट्रान्सपोर्ट  परिवहन  )  की  तरफ  ध्यान  दिया  जाये

 उसको  बढ़ाया  साथ  कौर  जहां पर  छोटे-छोटे  जहाज़  चल  सकते  हैं  वहां  सरकार  उनको

 एक  कोऑर्डिनेशन  स्कीम  योजना  )  उसके  लिये  भी  /  चलानी  चाहिये  ।  हमारे देश  में  इतनी

 सारी  नदियां  हैं  ,  भ्रमर  हम  उनका  कुछ  उपयोग  नहीं  कर  तो  यह  हमारे  लिये  अक्लमंदी  की  बात

 नहीं  होगी  ।  मैं  तो  कहती हूँ  कि  इनलैंड  ट्रान्सपोर्ट  यानी  नद्दियों में  जहाजों

 द्वारा  सामान  पहुँचाने  की  योजना  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  कौर  ऐसा  सिलसिला  कायम करना  चाहिये

 जिससे  ज्यादा  से  ज्यादा  सामान  हम  उनके  द्वारा  पहुँचा  सकें  ।  मैं  तो  समझती  हूँ  कि  यह  रिवर  ट्रान्सपोर्ट

 का  काम  सरकार  हि  हाथ  में  ले  ले  शौर  यदि  सरकार  इस  काम  की  जिम्मेदारी  प्रश्न  हाथ  में  ले

 तो  यह  काम  ज्यादा आसानी  शभ्रौर  कुशलतापूर्वक  हो  सकता है  ।  अगर इस तरह इस  तरह  के  रिवर

 पोर्ट का  प्रबन्ध  सन्तोषजनक रीति  से  हो  जाय तो  कोई  वजह  नहीं हैं  कि  हम  ग्रसना  सामान  रेल  के

 द्वारा  भेजें  श्र  दूना  भाड़ा  भरें  ।  मैं  सरकार से  अनुरोध करना चाहती करना  चाहती  हूँ  कि  मंत्री  महोदय

 इंग्लैण्ड  ट्रांसपोर्ट की  are  विशेष ध्यान  दें

 श्री  साधन  गुप्त
 ct

 at  )  :
 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  नौवहन  नियंत्रण  अधिनियम

 के  प्रवर्तन  की  ग्रन्थि  को  बढ़ाना  है  र  हम  चाहते  हैं  कि  यह  अवधि  बढ़ाई  इसलिये  श्री  बसु  का

 ale  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूँ  ।  साथ  ही  मैं  यह  सन्तोष  भी  व्यक्त करना  चाहता  हूँ

 कि  2e¥9  से  राज  १६५६  तक  बराबर  ऐसा  हीं  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाता  रहा है
 और  इन  पूरे  नौ

 वर्षों  में
 भी

 सरकार
 ने  एक  व्यापक  वणिक  नौवहन  विधेयक  को प्रस्तुत  करने

 के  प्रीत  वचन
 को

 पूरा  नहीं  किया  भ्राता है
 कि  भाबा

 इन  दो  वर्षों  में  उसे  पूरा  किया  जायेगा
 |

 इस  विधेयक  में  केवल  तटीय  नौवहन  को  ही  लिया  गया  जैसे कि  इस  देश  के  लिये  अन्य  किसी

 प्रकार  के  नौवहन  का  कोई  महत्व
 ही

 नहीं  यह  सही  है  कि  पहले  तटीय  नौवहन  विदेशी  ater  में
 था

 मूल  at  में
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 [  श्री  साधन  गुप्त

 भ्र  ut  हम  कम  से  कम  इस  व्यवसाय  को  तो  wed  Sofaarz a में  लेने की  चेष्टाਂ  कर  रहे  हैं  ।.  इससे

 विदेशों  को  जाने  वाला  हमारा  बहुत  सा  धन  बच  जायेगा  |

 हमें  सब  से  अ्रधिक  चिन्ता  तटीय  नौवहन  की  ही  नही ंहैं  ।  बाहर के  देशों  से  होने  वाले

 हमारे  व्यापारिक नौवहन  की  समस्या  हमारे  लिये  अधिक  चिन्ता  का  विषय  है  |  हमारा  यह  समस्त

 व्यापार  विदेशी  जहाज़ों  द्वारा ही  होता है  और इस  नौवहन  के
 किराये

 के
 रूप

 में  हमारे देश  का

 करोड़ों  रुपया  बाहर  चला  जाता है  ।  इस  विदेशी  गुलामी  का  हमें  सदा  के  लिये  अन्त  करना  है
 |

 हम  ५ श्रपन ददा देश  के  ही  जहाज़  रखें  बिना  कैसे  पुरी  आधिक  स्वतन्त्रता  पा  सकते हैं
 ?  हमारा

 समस्त  विदेशी  व्यापार  विदेशियों  के  ही  हाथों  में  ie  विदेशी  कम्पनियाँ  जब  तब  अपना  किराया

 बढ़ाने  की  धमकियाँ दे  कर  हम  पर  अनचीता  दबाव  डाला  करती  हैं  ।  वे  हमारें  देश  के  कर्मचारियों के

 साथ भी  मनमानी  करती  हम  उन  के  विरुद्ध  कुछ  अधिक  कर  नहीं  पाते  हैं  ।  यह  एक  बहुत

 भ्र संतोषजनक  स्थिति  कौर  इसीलिये  एक  व्यापक  वणिक्  नौवहन
 विधेयक

 की  बहुत  श्रावइ्यकता

 मझे  पुरी  है  कि  उसके  द्वारा  हम  तमाम  त्रुटियों  को  दूर  करके  अपने  व्यापारिक  जहाजों
 के

 लिये एक  उचित  आधार  बना  सकेंगे  ।  मुझे  हैं  कि  सरकार  इसी  चर्चा  के  दौरान में  हमें ऐसे

 एक  विधेयक  को तैयार  करने का  झ्राइवासन  देने  की स्थिति में  होगी  ।

 तटीय  नौवहन स्वयं  भी  बहुत  आवश्यक  है  ।  यह  भी  आवश्यक  है  कि  हमारा  सारा  तटीय  व्यापार

 हमारे  अपने  जहाज़ों  द्वारा ही  किया  जाये  ।  इसका  यह  थे  नहीं  है  कि  हम  उसे  व्यक्तिगत

 लोगों  पर  छोड़  दें  ।  माननीय  सदस्यों  ने  महसूल  की  ऊंची  नौवहन  के  भ्रमित  किरायों

 भर  निचली  श्रेणी  के  यात्रियों के  साथ  होने  वाले  व्यवहार  के  बारे में  शिकायतें  की  हैं  +  बिलकुल

 सही  हैं  ।.  हम  फिर  भी  उन्हीं  निजी  कम्पनियों  के  हाथ  में  प्रिये  जहाज़ों  को  देने  जा  रहें  हैं  जिन्होंने

 कि  इन  सारी  शिकायतों  का  मौका  दिया  कहा  जा  सकता हैं  कि  ऊंची  दरों  के  होते  हुए  भी

 उन्हें  मुनाफ़ा  नहीं  हो  रहा  है  नौ  इसी  लिये  उन  को  वित्तीय  सहायता  देनी  पड़ती  है  ।  पता  नहीं  उन्हें

 मुनाफा  क्यों  नहीं  होता  ।  मैं  इस  व्यापार  की  पेचीदगियों  को  तो  नहीं  समझता  पर  हो  सकता  है  कि

 मुनाफा न  हमने  की  वजह या  तो  यह  है  कि  वे  व्यापार  करना  नहीं  जानते  या  फिर  यह  हैं  कि  यह

 व्यापार  ही  लाभदायक  नहीं  है  ।  कारण  जो  भी  यह  बिलकुल जरूरी  है  कि  इन  शिकायतों को  दूर

 करने के  लिये  इस  व्यापार  को  सरकार  नपं  ही  अधिकार  में  ले  लेना  चाहिये  ।  इसका  राष्ट्रीयकरण

 किया  जाना  चाहिये ।  हमने  परिवहन  के  अधिकांश  साधनों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  ही  दिया है  |  वर्तमान

 व्यक्तिगत  मालिक  या  तो  इन  सभी  शिकायतों को  टूर  करना  नहीं  चाहते हैं  या  वे  कर  ही  नहीं  सकते

 इसे  सरकार  ही  कर  सकती  है  ।  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध एक  ही  as  दिया  जा  सकता  है  कि  सरकार

 को  घाटा  सहना  पड़ेगा  ।  श्राज भी भी  सरकार  निजी  कम्पनियों  को  अ्रधिकाधिक  आर्थिक  सहायता

 देकर  झर  जहाज़  खरीदने  के  लिये  कम  ब्याज  पर  कज  देकर  इस  घाटे  को  सह  रही  है  ।  तब  राज्य

 ही  क्यों  न  इस  व्यापार  को
 चलायें

 ?
 राज्य

 शायद  इसे  भ्रच्छे  तरीके  पर  चला  सकेगा  ।  राज्य  का

 उद्देश्य  भी  मुनाफ़ा  कमाना  नहीं  होगा  शर  वह  यात्रियों  की  सुविधाओं  तथा  पुरे  देश  की  श्रावय्यकताझं

 की  कौर  अधिक  ध्यान  भी
 देगा

 ।  मैं  इसके  शी
 घ्ातिशीघ्र  राष्ट्रीयकरण  का  ae  करता

 हूँ
 ।

 यह  श्रमिक  महंगा  भी  नहीं  क्योंकि  कर्जों  में  जो  हमारा  इतना  रुपया  राज  फंसा  हुमा है  उस

 पर  हमें  तब  क्षतिपूर्ति  नहीं  देनी  उससे  सभी  प्रकार  का  भ्रष्टाचार भी  बन्द  हो  जायेगा ।

 विमान-कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  करके  हमने  स्वयं  यह  अनुभव  कर  लिया  है  ।  वहां भी  पहले  काफ़ी

 भ्रष्टाचार  फैला  ञ्
 था  |

 मैं  तटीय  नौवहन  के  राष्ट्रीयकरण  की  श्रावाज़  उठा  रहा  हूँ  ।  मुझे

 आदा  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  चर्चा  के  उत्तर  में  ही  हमारे  विदेशी  व्यापार  के  लिये  शभ्रावश्यक  जहाज़ी

 बेड़े के  निर्माण  तथा  निकट  भविष्य  में  तटीय  नौवहन  के  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  झा इवा सन  देंगे  ।
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 tat  श्रलगेशन  :  मेरा  विचार  है  कि  यह  एक  aga ही  निर्दोष  विधान लोक-सभा  ने  इसे

 जितना  निर्दोष  समझा  हैं  उससे  भीं  कहीं  झ्र धिक  निर्दोष  हैँ  ।

 मैंने  अ्रपने  भाषण  के  areca में  भी  कहा था  कि  अधिनियम  उस  एकीकृत  नौवहन

 विधेयक का  ही  एक  अंग  बनेगा  जिसे मैं  इसी  सत्र में  सभा के  सामने  प्रस्तुत  करूँगा  |  सब  से

 में  बोलने  वालें  वक्ता  ने  यह  संदेह  प्रकट  किया  कि  मैं  शायद  उसमें  शर  अधिक  विलम्ब  करूँ  प्र

 शायद वह  विधेयक  दो  वर्ष  से  पहलें  पारित  ही  न  हो  सके  ।  वास्तव  में  तो  कोई  कारण  नहीं  दीखता

 कि  यह  अ्रधिनियम  स्वयं  ही  कयों  न  रहे ।  कुछ  वर्ष  एक  निर्णय  किया  गया  था  कि  इसी

 नियम  को  एकीकृत  विधेयक  में  शामिल  कर  लिया  जायें  ate  इसीलिये हम  प्रत्येक  दो  वर्ष  बाद

 सभा  में  प्रस्ताव  रखते  करा  रहे  हैं  कि  इस  अधिनियम के  ्  की  को  भर  बढ़ा  दिया

 जाये
 |

 मुझे  इस  पर  कोई  पश्चाताप  नहीं  क्योंकि  समय-समय
 परं  इसको  अवधि  बढ़ाने

 के  लिये  संसद्  की  स्वीकृति  लेते  समय  संसद्  को  नौवहन  के  समय  प्रश्न  पर  चर्चा  करने  का

 मिल  जाता  हैं  ।  इसी  दृष्टिकोण  मैं  इस  अवसर का  भी  स्वागत  करता  हूँ
 ।

 सभी  जानते  हैं  कि  लोक-सभा  इस  बात  के  लिये  उत्सुक  है  कि  हमारे  विदेशी  व्यापार  के

 अ्रधिकांश
 भाग  के  लिये  भ्रावश्यक  पर्याप्त  नौभार  हमारे  पास  होना  चाहिये

 ।
 यह  अधिनियम  तटीय

 नौवहन  के  सम्बन्ध  में  कौर  तटीय  व्यापार  के  लियें  तटीय  नौवहन  को  हमने  भारतीयों  के  लिये

 सुरक्षित  कर  fears  |  कई  शताब्दियों  से  यह  एक  भ्रत्यावश्यक  बना  2.0  था  ।  अब  यह  एक  निष्पादित

 सत्य  बन  गया  है  प्रो  पिछले  कुछ  वर्षों  से  समूचा  तटीय  भारतीय  पोतों  द्वारा  ही  किया  जा  रहा

 इस  नीति  के  साथ  ही  साथ  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  पर  एक  दायित्व  भी  जाता  है  ।

 एक  माननीय महिला  सदस्या  ने  कोयले के  बारे में  कहा था  वह  इस  समय  यहां  नहीं  हैं  ।  उन्होंने

 कहा था  कि  हमें  तटीय  जहाज़ों  द्वारा  कोयला  ढोने  की  कोशिश  करनी  चाहिये  |  श्राज  वास्तव

 में  स्थिति यह  है  कि  कोयला  ढोने के  लिये  हर  महीने  १६-१७  तटीय  जहाज़ों की  जरूरत  पर

 नौवहन  कम्पनियां
 इतने  जहाज  जुटाने  में  हैं

 ।
 वे

 केवल  १२-१३  जहाज़  ही  इस  काम  में  लगा

 पाती  हैं
 ।

 इसी  कठिनाई  को  दूर  करने
 के

 लिये  हमने  नौवहन  कम्पनियों को  किराये  पर  जहाज  लेने

 की  अनुमति  दे  दी  हैं  ।  यह  सही  है  कि  कुछ  समय  पहलें  हमने  ही  यह  कहा  था  कि  इस  वर्ष  मार्च  या

 ait
 के  बाद

 किराये
 पर  जहाज़  की  अनुमति नहीं  दी  लेकिन  हमें छट  देनी  पड़ी  भर

 इकट्  हो  रहे  भ  at  निबटाने के  लिये  नौवहन  कम्पनियों  को  किराये  पर  जहाज  लेने  की  अनुमति

 देनी  पड़ी  ।  यह  प्रथा  सदा  ही  नहीं  बनी  रहेंगी  ।  उन्हें  या  तो  जहाज़ों  के  लिये  काडर

 भेज  देने  चाहियें  या  पुराने  जहाज  खरीदने  के  समझौते  कर  लेने  जिससे  कि  ada

 जहाज़ों  के  किराये  पर  लिये  जाने  की  अवधि के  समाप्त  होते-होते  उनके  पास  जहाज़  हो  जायें

 शर  तटीय  व्यापार
 को

 प्रतीक  विस्तृत  किया जा  सके  ।  मुझे  भरोसा  है  कि  तटीय  कम्पनियां इसे

 कर  लेंगे  कौर  हमारे  तटों पर  पर्याप्त  नौभार  सुलभ हो  जायेगा  ।

 तैल-वाहक  नौ-भार  का  भी  जिक्र  किया  गया  है  वास्तव  यह  भारतीय  नौवहन  को  एक

 भारी  कमी
 ।

 हमारे  यहां  तीन  तैल-परिष्करिणियां  हो  जायेंगी ।  इनमें  से  दो  में  तो  काम  शुरू भी  हो

 गया है  और  तीसरी  में  भी  जल्दी  ही  शुरू  होने  बाला  है  ।  इस  तैल  को  तटों  पर  ढोना  कौर  इसके
 लिये

 हमें  तैल-वाहक  जहाज़ों  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  हालांकि हमने  कुछ  समय  पहले  इस  aay

 में
 निर्णय  किया  था  कि  इसके

 लिये  सरकारी
 व्यय  पर  कुछ  तैल-वाहक  ले  लिये  जायें  ak  उन्हें

 ईस्टने  शिपिंग  कार्पोरेशन
 के

 द्वारा
 चलवाया  लेकिन  इसमें  विलम्ब  हो  गया  ।  यह  इस  कारण

 से
 कि  तैल-परिष्करिणियों

 ने  स्वयं  अपनी
 कौर

 से  यह  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि  वेਂ  एक  निजी  कम्पनी
 बनाने

 का
 विचार

 कर  रही  थी  कौर  इसी  विचार
 को  लेकर

 भारतीय  नौवहन  कम्पनियों
 के

 मल  अंग्रेजी  में



 Rew  नौवहन  नियंत्रण  २४  PEXR

 [
 श्री

 अ्लगेशन

 चलाना  चाहती  थीं  ।  हमने  इसके  लिये  पर्याप्त  समय  लेकिन  मुझे  खेद  हैं  कि  उसका

 कोई  फल  नहीं  अर  हमें  तेल-वाहकों को  प्राप्त  करने  का  कार्य  करना  पड़ा  |  मुझे

 यह  बताते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  हैं  कि  एक  निजी  कम्पनी  इस  व्यापार  को  संभालने  के
 लिये  तैयार

 हो  गई  ।  स्वाभाविक है  कि  वह  सामान्य  शर्तों  पर  कें  चाहती  थी  ।  हम  इसके  लिये  सहर्ष  तयार हो  गये  ।

 राज  ही  मुझे  पता  चला  हैं  कि  उसने  एक  तेल-वाहक  ge  भी  लिया  है  भ्र ौर  जल्दी  ही  वह  हमारे  तटों  पर

 चलने  लगेगा  |  सरकार  दो  शर  तैल-वाहक  लेना  चाहती  है  ।  अभी  तो  अनुमान  यह  है  कि  हमारा  तटीय

 तैल-व्यापार  एक  मोटे  तौर
 पर  तैल-वाहकों  के  लिये  पर्याप्त  यदि  सरकार  दो  कौर  तैल-वाहक

 प्राप्त कर  लेती  तो  फिर ये  तीनों तै
 a

 तैल-वाहक  तटीय  तैल-व्यापार  के  लिये  पर्याप्त  ऐसा

 अनुमान  & झ

 हम  जो  दो  तैल-वाहक  वे  ईस्ट नें  शिपिंग  कार्पोरेशन  के  द्वारा  चलाये  जायेंगे  ।  इस

 सरकार  के  पास  तीन  में  से  दो  तैल-वाहक उस  के  भ्र पने  उस  तीसरे  तेल-वाहक के  बारे  में

 हमने  कर्जे  के  समझौते  में  एक  ad  रखी हूं  कि  यदि  सरकार  चाहे तो  तीन  वर्ष  के  बाद  उसे

 कम्पनी के  अधिकार  से  हटा  कर  अपने  अधिकार  में  ले  सकती  है  शर  कम्पनी  को  इसके  लिये  तयार

 रहना  चाहिये ।  मैं  समझता  हूँ  कि  इससे  माननीय  सदस्य  को  सन्तुष्टि  हो  जायेगी

 श्री  के०  Fo  बसु  :  तीन  वर्ष  बाद  क्यों

 श्री  went  :  केवल  मांगने  भर  से  ये  तैल-वाहक  नहीं  मिल  जायेंगे  ।  उन्हें  खोजना  पड़ेगा |

 यदि  इस  काम  के  लिये  किसी  विदेशी  पोत  निर्माण  कारखाने को
 आर

 भी  तो  भी  हमें  एक  या  दो

 वर्ष  तक  इसके  लिये  राह
 पिनों  पई  संद  मापता  चाहए  गर

 ए

 हुई  संत शो हत
 रही

 मिल  सकते

 मैं  तटीय  नौवहन  के  बारे  में  एक  दो  बातें  कहूँगा  ।  एक  प्रमुख  नौवहन  समवाय  मद्रास  रंगन

 के  बीच  जहाज़ चला  रहा  था  ।  इस  से  उतनी  नहीं  होती  थी  जितनी  कि  किसी  समय  sat  करती  थी

 श्र  कुछ  समय  बाद  उसमें  घाटा  होने  कुछ  मास  रद्  ने  जहाज़  चलाना  बन्द  कर

 दिया  तर  जो  लोग  ब्रह्मां से  भारत  श्राया  जाया  करते  थे  उन्होंने  बड़ा  वावेला  मचाया कि  इस  सुविधा

 के  छिन  जाने  से  उन्हें  बड़ा  कष्ट  हो  रहा  था  ।  वे  सब  मध्यम  वर्ग के  हैं  कौर  वे  कलकत्ता  जाकर  वहाँ

 से  रंगन  या  ब्रह्मा के  किसी  अन्य  भाग  में  वायुयान  द्वारा  जानें  की  सामर्थ्य  नहीं  रखते  हैं  ।  सरकार

 ने  समवाय  को  एक  प्रवेश  जहाज़  चलाने  पर  राज़ी  किया  ।  उसने  एक  छोटा  जहाज  चलाना  आरम्भ

 किया  जो  इस  कार्य  के  लिये  अधिक  न  था  कौर  मरम्मत करने  के  लिये  उसे भी  बन्द  करना

 पड़ा |  इस  लिये  wa  फिर  बहुत  शोर  मचाया जा  रहा है  कौर  ब्रह्मा में  भारतीय  प्रेस  में  लेख  लिखे

 जा  रहे  हैं  प्रौढ़  हम  से  कहा  गया  है  कि  ara  की  समाप्ति  तक  जहाज़  चलने  लगेगा  ।  उन्हें

 एक  मास  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़गी  |

 श्री  गोवा  ने  हज  के  लिये  जाने  वाले  यात्रियों  के  यातायात  के  बारे  में  प्रश्न  पूछा  |  प्राय  व्यापारों

 का भी  विकास  हो  रहा  है  ।  भारत  कौर  फारस  की  खाड़ी  के  बीच  एक  अ्रन्तदेशीय  समवाय  कायें  कर

 रहा  है  ।  इसे  भी  ह्ञ्ना  है  पौर  वहू अब इस इस  व्यापार  को  जारी  रखने  में  असमर्थ  है  ।  परब वह

 इस  व्यापार को  बन्द  करने  का  इरादा  कर  रहा है  भ्र ऐसा  करना  राष्टीय  दृष्टिकोण  से  भ्रच्छा

 नहीं  होगा
 ।

 सौभाग्य  से  रूस  यूगोस्लाविया  इत्यादि  साम्यवादी  देशों  से  हमारा  व्यापार बढ़  रहा

 है  और  इन  लाइनों  पर  हम  प्रेरक  जहाज़  चलाना  चाहते  हैं  ।  इसी  प्रयोजन  के  लिये हम  एक  दूसरी  निगम

 स्थापित  करने के  बारे  में  सोच  रहे  हूँ  जो  भारत॑-लाल  सागर  भारत-ईरान  भ्र  हज  के  यात्रियों  के

 च्े
 यातायात  को  सम्भाले

 |
 हम  एकाएक  समूची  मां मांग |  को  तो  पूरा  नहीं  कर  सकेंगे  परन्तु  ह हम  उस  समवाय कि  यत्न

 अंग्रेजी  में
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 का  बोझ  हलका  कर  देंगे  जो  हज  के  यात्रियों की  मांग  को  पूरा  कर  रहा  है  ।  हम  यात्रियों  के  इस

 पूर्ण  यातायात के  जो  कि  मौसमी  होता  अधिक  सुविधायें  दे  सकेंगे  ।  तमाम  वर्ष  जहाज़  चलाना

 आवश्यक नहीं  है  परन्तु  फिर भी  इसका  बहुत  महत्व  है  इस  मांग  को  हम  पूरा  करेंगे
 |

 इसी

 प्रयोजन से  हम  एक  दूसरा  निगम  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  इस  कार्य  में
 अधिक

 देर  नहीं  लगेगौ  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  भ्रमण  एक  दो  प्रश्नों  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता

 हूँ
 ।

 मुझे  बड़ा  झाइचये  gar  कि  श्री बसु  ने  नौवहन  के  राष्ट्रीयकरण का  प्रश्न  उठाया  कौर
 उनके

 योगियों  नें  इसका  समर्थन  किया  ।  कुछ  समय  पहले  जब  लोक-सभा में  भारतीय  नौ-टन  भार  बढ़ाने

 सम्बन्धी  संकल्प  पर  चर्चा  हो  रही  थी  तो  उनके  दल  के  उपनेता  ने  निजी  समवायों  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय

 संहायता  के  बढ़ाये  जाने  का  अनुरोध  किया  था  ।  इतनी  जल्दी  यह  परिवहन  हो  गया  |  उनके  दल

 के  सदस्य  इस  बात  के  लिये  प्रसिद्ध  हैं  कि  वें  सभी  एक  ही  बात  कहते  हैं  ae  वह  ग्रामोफून  fea

 की  तरह  एक  जैसी  ही  रहती  है  ।  कन्याकुमारी  में  रहने  वाला  व्यक्ति
 दिल्ली

 में  set  साथी  द्वारा

 कही  गई  बात  को  ज्यों  का  त्यों  दोहरा  देता  है  ।  इसलिये  जब  उन्होंने  नौदहन  के  राष्ट्रीयकरण की
 मांग

 की  तो  मुझे  बड़ा  श्राइचयें  हुआ  में  चाहता  हूँ  कि.वह  उपनेता  के  भाषण  को  पढ़ें  जहाँ  कि

 उन्होंने  निजी  समवायों  को  अ्रधिक  सहायता  दिये  जाने  की  मांग  की  है  |

 श्री
 ह्०  | / हू  बसु

 :
 इसे  एक  वर्ष  हो  चुका  है  ।

 श्री  झलगेशन
 :

 एक  भ  नहीं  कुछ  मास  ही  हुए  हैं  ।  इस  बारे  में  में  केवल  इतना  कहूँगा कि  हम

 भारतीय  नौवहन  में  से  निजी  क्षेत्र  को  समाप्त  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  वे  अपनो  कार्य  जारी  रखेंगे  और जब जब

 वे
 इसे  करने  में  झ्र सम थे रहेंगे  तब  सरकार  इसे  अपने  हाथ  में  ले  लेगी

 ।
 इस  सिलसिले  में  ईस्ट ने  शिपिंग

 कार्पोरेशन का  उल्लेख  किया  गया  ।  इसमें  ७४  प्रतिशत  पूजी  सरकार नें  लगाई  हैं  पौर  ate  सिंधिया

 ने  ।  शीघ्र  ही  सारी  पूंजी  सरकार  की  हो  जायेगी  निगम  का  सारा  प्रबन्ध  सरकार  ही  करेगी  ।  सिंधिया

 का  विचार  ईस्ट नें  शिपिंग  कार्पोरेशन  को  छोड़  देने  का  हैं  सरकार  ही  इसकी  मालिक  होगी

 सारा  प्रबन्ध  वही  करेंगी  ।  ऐसी  हालत  में  निजी  क्षेत्र  को  ठीक  प्रकार  कार्य  करना  चाहिये ।  मैं  ने

 मद्रास-रंगून  सेवा का  उल्लेख  किया  |  उस  सेवा  में  घाटा  हो  रहा  यह  मैं  बता  चुका हूं  यदि  व्यापार

 का  कोई  भाग  घाटे  में  चलने  लगे  तो  उसे  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  मांगने  की

 आदत  नहीं  डाली  जानी  चाहिये  |  सरकार  निजी  व्यापारों  को  कहाँ  तक  वित्तीय  सहायता  दे  सकती है

 ऐसी  हालत  में  यदि  निजी  समवाय  आगे  नहीं  बढ़ते  हैं  तो  शिपिंग  कार्पोरेशन  अथवा  किसी  अन्य

 निगम  को  इस  कार्य  को  सम्भालना  होगा
 ।
 मेरा  यह  अ्रभिप्राय  नहीं  कि  घाटे  का  सारा  व्यापार  सरकार

 ही  सम्भाल  वहाँ  इसे  एक  सुधारक  जैसा  कायें  करना  होगा  शर  मुझे  इसमें  सन्देह  नही ंहैं  कि

 सरकार  कौर  निजी  क्षेत्र  एक  दूसरे  की  सहायता  श्र  सहयोग  से  टन-भार  बढ़ाने में  समर्थ  होंगे  ।

 श्री  बसु  ने  यह  ठीक  ही  कहा  हैं  कि  हमने  उन्हें  बड़ी-बड़ी  राशियां  उधार  दे  रखी  |  |  शायद  दिया

 गया  ऋण  इन  सेवायों में  लगी  हुई  कुल  पूंजी  से  भी  अधिक  है  ।  परन्तु  तटीय  लाइनों  से  हम  साढ़े  चार
 प्रतिशत  व्याज  लेते  हैं  शौर  तटीय  समवाय  इसे  कम  भी  कराना  चाहते  हैं  ।  केवल  समुद्र-पार  चलने  वाली

 लाइनों  से  हम  ढाई  प्रतिशत  व्याज  लेते हैं  शौर  इस  बात  में  मैं माननीय  से  सहमत  हूँ  कि  व्याज

 की  दर  घटाना  स्वयं  ही  एक  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  परन्तु  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि

 समुद्र-पार  लाइनों  में  जोखिम  उठाना  पड़ता  है  ।  प्रत्येक देश  में  नौवहन  को  एक  पृथक ही  शिखाधार पर

 रखा  जाता  है  कौर  इसे  वित्तीय  सहायता  इरादी  कई  प्रकार  की  सहायता दी  जाती  है  |
 —_——$—_——— जप

 fae  क भ्रंग्रेजी  में
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 t  अ्रलगेशन
 Li

 वित्तीय सहायता  देने  के  लिये  साम्य  मूल्य  का  भी  उल्लेख  किया गया  ।  इस  समय  यह  ब्रिटिश

 साम्य  मूल्य  के  च्  है  ।  नौवहन  समवाय  fees  साम्य  मूल्य  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  प्राप्त

 करना  चाहते  थे
 क्योंकि

 वे  भ्रनुभव  करते  हैं  कि  ब्रिटिश  साम्य  मृत्य  कुच  अ्रधिक  हैं  ।  इस  प्रकार  वे

 विश्व  के  नौवहन  यादों  में  प्रचलित  निम्नतम  दरो ंके  आधार पर  साम्य  मूल्य  निश्चित  कराना  चाहते

 हम  इस  प्रश्न  पर  विचार कर  रहे  हैं  कौर  यदि  इस  से  हमारे  नौवहन  उद्योग  को  कोई  उत्साह

 मिलें तो  चाहे  हमें  वित्तीय  सहायता  को  बढ़ाना  हम  इसमें  संकोच  नहीं  करेंगे  र  टन-भार को

 बढ़ायेंगे  क्योंकि  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  मेरे  महत्वाकांक्षी  मित्र  ने  २००  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 करके  विश्व  भर  का  टन-भार  प्राप्त  करने  के  लिये कहा  हैं  जिससे कि  हम  समुद्र-पार तटीय

 कौर  भास  पास  का  समस्त  व्यापार  स्वयं ही  कर  सकें  ।  इस  मांग  को  पुरा  करना  असम्भव  है  |

 कामत  :  अ्रगली  पंचवर्षीय  योजना  में  नहीं  बल्कि  तीसरी  में  ।

 श्री  श्रलगेब्वान : पर दूसरी योजना पर  दूसरी  योजना  तो  चल  रही  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  की  समाप्ति

 तक  हमारा  नौ  लाख  टन-भार  प्राप्त  करने  का  विचार  है  ।  कुछ  समय  हुआ  जिस  नौवहन  नीति  उपसमिति

 ने  प्रतिवेदन  दिया  था  उसकी  इच्छा  थी  कि  हम  २०  लाख  टन-भार  प्राप्त  करें  ।  जैसा  कि  माननीय

 सदस्य ने  द्वितीय  योजना  में  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  तृतीय  योजना  में  चाहे  हम  इसे  प्राप्त

 कर  लें  |  राष्ट्रीयकरण  के  नारे  लगाने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  |  हमें  झ्र धिक  टन-भार  प्राप्त  करना  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  नौवहन  समवायों  ने  विदेशी  वार्डों  और  विज्ञान  यार्ड  में  २२

 जहाज़ों  के  लिये  ज  भेजे हैं  जिनका  कुल  टन-भार  लगभग  2,209,000 276 | Raa टन  हैं  ।  इससे  हम  ६  लाख

 का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लेंगे जो  प्रथम  पंचवर्षीय योजना  में  निर्धारित  किया गया  था  ।

 श्री  ड् ०  क्०
 बसु

 :
 उनका  अंशदान  कितना  है

 ?

 श्री  भ्र लगे दान  :  उनका  प्रकार  जहाज़ों  के  मूल्य का  १०  या  १४  प्रतिशत  है  |  हमने  £०

 शत  तक  का  ऋण  दे  रखा  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को
 विश्वास

 दिलाता  हूँ  कि  ऋण  की  राशियां  पूर्णतः

 सुरक्षित हैं  |

 | चू
 कि ०

 बसु
 :

 मुझे  उनके  सुरक्षित  होने  में  सन्देह  नहीं
 ~

 श्री  श्रलगेशन
 :

 बहुत  से  विषय  उठाये  गये  थे  कौर  सब  को  स्पष्ट  करने  के  लिये  मेरे  पास  पर्याप्त

 समय  नहीं  हैं  |

 शी  के०
 क०

 बसु
 :

 विभाग  में  बनाये  जाने  वाले  जहाज़ों के  प्रमापीकरण  के
 बारे

 में  आपका

 क्या  विचार है  ?

 श्री  श्रलगेदान  :  मुझे  पता  चला  है  कि  प्रमापीकरण  के  विषय  पर  विचार  किया  गया

 श्र  भारतीय  नौवहन  समवाय  हिन्दुस्तान  शिया  में  बनाये  जाने  वाले  सभी  जहाज़ों के  प्रमापीकरण

 पर  सहमत  हैं  ।,  इससे
 विज्ञान

 का
 शिया

 अपना  कार्य
 अधिक  सफलता

 से  कर  पकड़
 ।

 इस  विषय

 में  मैं  प्रतीक  कुछ  नहीं  कहना  चाहता ।

 मेरे  मित्र  कह  रहे  थे  कि  उन  सेवायों  में  हमें  एक  निदेशक  नियुक्त  करना  चाहिये |  हम  इसके

 लिये  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  सब  सहमत  हैं  कि  उन  समवायों  जो  हम  से  ऋण  लेते  हैं--ऐसा कोई

 समवाय  नहीं  है  जिसने  हम  से  ऋण  न  लिया  हो--निदेशक  बोर्डे  में  सरकार का  एक  निदेशक रखा  जाये

 जिससे  कि  हमें  समवाय  के ्रान्तरिक  कार्य संचालन  के  बारें  में  पता  चलता  रहे  भ्र ौर  वह  निदेशक

 इस  बात का  ध्यान  रखे  कि  समवायों में  कोई  गड़बड़ तो  नहीं  होती है  ।
 बबबबबनन-आधवबणणणाााएयजयगस्एयएगणधणएय्णय्यणयग नाव —

 अंग्रेजी
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 नौवहन  नियंत्रण

 मेरे  मित्र  श्री  गांधी  ने  किराये  ake  माल  के  भाड़े  का  उल्लेख  किया  |  इस  अघिनियम  के  भ्रन्तर्गत

 किराये और  माल  के  भाड़े  निश्चित  करने की  कोई  व्यवस्था  नहीं  जब  कभी  आवश्यकता होती  है

 यह  काय  किसी  तथा  समिति  अथवा  नौवहन  के  महानिदेशक द्वारा  किया  जाता  वह  इस  बात  की

 जाँच  करते  हैं  ।  जब  कभी  मांग  की  जाती  हैं  उसका  परीक्षण  किया  जाता  है  ।  हम  ने  हाल  ही  में  तटीय

 नौवहन  सेवायों  को  प्रतिशत  माल  भाड़ा  बढ़ाने  की  स्वीकृति  दी  थी  ।  उन्होंने  १०  प्रतिशत  बढ़ाने

 की  मांग
 की  थी

 ।
 हम  चाहते  थे  कि  वे  रेल-जहाज  सहयोगी  समिति  के  प्रतिवेदन

 की  प्रतीक्षा  करते

 परन्तु  उन्होंने  warded  किया कि  जहाज़  चलाने का  खच  बढ़  गया  था  वें  इस  भाड़े पर  काम

 को  जारी  नहीं  रख  सकते  थे  हमें  पांच  प्रतिशत  भाड़ा  बढ़ाने  की  अनुज्ञा देकर  उनकी  मांग  किसी

 हद  तक  स्वीकार करनी  पड़ी  ।

 श्री  जल्वा  ने  बड़े  रुचिकर  पूछे  वह  भारतीय  नौवहन  के  पोषक  हैं  कौर  सदा  ही

 लोक-सभा में  इसके  सम्बन्ध  में  भाषण  देते  रहे  हैं  ।  उन्होंने  छोटे  बन्दरगाहों  wile  के  कई  मामलों  का

 उल्लेख  किया  ।  मैं  उन्हें  और  अन्य  सदस्यों  जिनकी  बातों का  मैं  उतर  नहीं  दे  सका  श्रीनिवासन

 देता  हूँ  कि  प्रत्येक  बात  पर  विचार  किया  जायेगा
 |

 इनमें  से  कई  बातें  की  जा  चुकी

 हैं  प्रौढ़  यदि  चरागे  कुछ  करने  की  होगी तो  उस  पर  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  मैं  अपना

 प्रस्ताव  सभा  की  स्वीकृति  के
 लिये

 प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 सभापति महोदय  प्रदान  यह  है  :

 नौवहन  नियन्त्रण  १९४७  को  अग्रेतर  अवधि  के  लिये  जारी  रखनें  वाले
 ब

 विधेयक पर  विचार  किया  जाये  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  १,  भ्र धि नियमन सुत्र  atk  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 fait  श्रलगेदान
 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 :
 ५

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  0.0

 सभापति महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  े

 श्री  बल्लाथरास
 :

 यह  जान  कर  बड़ी  प्रसन्नता  होती  है  कि  सरकार  नौवहन  उद्योग

 को  धीरे-धीरे  अपने
 हाथ  में  ले  रही  है  ।  सन्  Weve F Ta TAT में  जब  प्रवर  समिति ने  यह  विधेयक  वापस  भेजा

 उस  समय  यह  प्रकट  की  गई
 थी

 कि  सरकार  नौवहन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के

 प्रदान  पर  विचार  करेगी  परन्तु  गत  नौ
 वर्ष

 में  इस  समस्या  की  जांच  करने  का  कोई  प्रयास  नहीं

 किया गया  है  ।  कभी-प्रभी  बीमा  समवायों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  ।  इसकी  प्रतिक्रिया  के

 डर  से  शायद  सरकार  नौवहन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  करना  चाहेगी  ।  फिर  भी  सरकार को

 चाहिये  कि
 €०  प्रतिशत ऋण  देने  की  बजाये  सरकार  इस  कार्य  को

 स्वयं
 ही  सम्भाल  sak aa

 बूटियों  को  दूर  कर  दे
 |

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  जो  व्यवस्था
 की  गई  है  वह  कुछ  पर्याप्त  होते  हुए  भी

 जनक है  ।  गत
 वर्षों

 में
 भारतीय

 नौवहन  ने  ४,००,००० टन  की  वृद्धि  हुई  यदि  ऐसी  हालत

 रही तो  समुद्र  द्वारा
 व्यापार

 की  बढ़ती  हुई  श्रावश्यकताशं  को  पूरा  करना  झ्र सम्भव  होगा  ।  यदि  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  में  नौवहन  उद्योग  के  लिये  पर्याप्त  श्रीयंत्र  निश्चित
 करने

 की
 कौर  ध्यान

 न  दिया

 मूल
 अंग्रेजी  में



 Ivea  पूंजी  निगम  का  २४  PERE

 संशोधन  विधेयक

 वल्लाथरास |

 गया
 तो  नौवहन  उद्योग  प्रक्रिया  एशियाई  नौवहन  के  बदलते  हुए  वर्तमान  ढांचे  के  लिये

 उपयुक्त

 हीं  होगी  |

 मेरे  विचार  से  इस  कार्य  के  लिये  एक  पृथक  मंत्री  होना  चाहिये  ।  प्राक्कलन  समिति  के

 बेदन  में  भी  यही  विचार  प्रकट  किया  गया  mare  कि  सरकार  इस  पर  ध्यान  देंगी  ।

 श्री  श्रलगेदान  :  माननीय  सदस्यों  ने  जो  कुछ  कहा  उस  के  बारे  में  मुझे  केवल  इतनी  बात  कहनी

 हैं  कि  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  :  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जा  रहा  है  ।  हम  जहाज़ों  का  निर्माण  कर

 रहे  उत्पादन  चाहत  कम  है  परन्तु  मुझे  इसके  बढ़ने  का  विश्वास  है  ।  इस  विषय  में  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ।

 महोदय  :  प्रशन यह ह यह  हैं

 विधेयक  पारित  किया  जाये  मी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 पूंजी  निर्गम  का  जारीं  संशोधन  विधेयक

 मंत्री  सो०  डी०  मैं  प्रस्ताव करता  हूँ

 पूंजी  निर्गम  का  जारी  १६४७  में  ot  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ी

 जैसा कि  लोक-सभा  को  ज्ञात पूंजी  निर्गम  नियंत्रण  सर्वप्रथम  मई  १९४३ में  भारत  के  रक्षा

 नियमों  के  अन्तर्गत  लाग  किया  गया  था  ।  युद्ध  की  समाप्ति  के  पश्चात  उसको  एक  द्वारा

 और  उसके  १९४७  में  एक  अधिनियम  द्वारा तीन  वर्ष  की  के  लिये  जारी  रखा  गया

 और  १९४५०  PEYQV A Va GT में  उसे  पुनः  क्रमवार  बढ़ा  दिया  गया  |  उस  ग्र धि नियम  की  ३१

 १९४५६  को  समाप्त  हो  रही  हैं  ।

 लोक-सभा को  स्मरण  होगा कि  जब  gayi  में  यह  नियंत्रण  प्रथम  बार  लाग  किया  गया  था

 तो  उसका  उद्देश्य  देश  के  नियोजन-योग्य संसाधनों  युद्ध  के  प्रयत्न को  बढ़ाने  तथा  अन्य

 afaat  प्रयोजनों  के  लिये  प्रयोग  करने  और  मीरा-स्फीति का  सामना  करनें  की  दृष्टि  संरक्षण  करना

 था  ।  युद्ध  समाप्त  हो  जाने  के  ज  नियंत्रण  wifes  रूप  में  इस  दस  रे  प्रयोजन  के  लिये  कौर  भ्रांति

 रूप  में  देश  के  व्यापार कृषि  संसाधनों  के  संतुलित  विनियोजन  की  प्राप्ति  के  उद्देश्य  से  राष्ट्रीय

 विनियोजन  नीति के  विकास  की  झ्रोर  प्रारम्भिक  कदम  के  रूप  में  जारी  रखा  गया ।  पंजी  निर्गम

 नियंत्रण ने  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति
 न

 कंवल  संसाधनों  को  अनावश्यक  परियोजनाओं  में  श्रथवा  इस  प्रकार

 विनियोजित किये  जाने  से  रोक  जो  सरकार  की  स्वीकृति  नीतियों  के  प्रतिकल  वरन  उद्योग

 ait  विनियमन  )
 अधिनियम  PEN  के  क्षेत्र के  बाहर  के  तथा  ऐसे  क्षेत्रों  के  विनियोजनों

 के  जों  पंचवर्षीय  योजना  के  विनियोजन  कार्यक्रम  में  प्रत्यक्षतः  नहीं  भराते  विनियमन कौर  नियंत्रण के

 एकमात्र  संघ  आधार  जुटाकर  सहायता की  हैं  ।

 इस  विधेयक के  मुख्य  उद्देश्य  के  भ्रतिरिकत  जो  विनियोजन  योग्य  संसाधनों को  भ्रनावश्यक

 परियोजनाओं  में  लगाए  जाने  से  रोकना  नियंत्रण  का  प्रयोग  कई  अन्य  प्रयोजनों के  लिये  भी  किया

 गया  इन  में  से  अधिक  महत्त्वपूर्ण  जिन्हें  सहायक  प्रयोजन  कहा  जा  सकता

 के  बंदों  के  निर्गम का  कम्पनियों
 को  पूंजी  पुनर्गठन

 ऐसे  विलयन तथा

 एकीकरण
 सहित  जिनमें  पूंजी  का  प्रयोग  भ्रमणा  पुनर्निंगमन  निहित  रहता  का

 कम्पनियों

 मूल  अंग्रेजी  में



 २४  PEXR  पूंजी  निर्गम  का  जारी  ROE

 संशोधन  विधेयक

 अ्रवांछनीय  कार्य  रोके  जा  सकें  समवाय  श्रारम्भण  फ्लोटेशन  )  में  भ्रच्छे  तरीकों  कौर  प्रति
 -

 feat के  अभिग्रहण  को  उत्साहित  किया जा  पूंजी के
 निर्गमों

 के
 निबन्धों  कौर

 maid  नए  set  के  निर्गम  प्र भिगो पन  और  caret  के  दाम  का

 पूंजी के  निजी  fet  के  समय  का  विनियमन  a  महाजनी  बीमा

 द्वारा  पूजी  के  निर्गम  का  विनियमन  |

 अब  मैं  १९५२  जबकि  वर्तमान  अधिनियम  की  अवधि  को  बढ़ा  दिया  गया  अब  तक

 नियंत्रणों  के  कार्यकरण का  संक्षिप्त  प्रत् या लोचन  करूँगा ।  ऐसे  मामलों  की  संख्या  जिनमें पूंजी  निर्गम

 मंजूर  किया  गया  था  PEYR  में  २५४  से  बढ़कर  Peay  में  cg  हो  गई  जब  कि  बीच  के  वर्षों  अर्थात

 PER  9eye HY Geq की  संख्यायें  नर्मदा  २३२  झर  २२०  हैं  ।  इन  मंजूरियों में  भ्रन्तनिंहित  कुल  धन

 राशि
 जो  PERN  में  Bers  करोड़ रुपये  थी  बढ़कर  १९४३  में  * - a8  करोड़  १९४४ में  2Wo°y

 करोड़  रुपये  और  QeyUy Ff में  QVv  करोड़  रुपये  हो  गई  |  मेरे  पास  प्रत्येक  वर्ष  के  प्रारम्भिक  निर्गम  के

 नकदी
 या  वस्तु रूप  की

 at  भ्र ति रिक्त  निर्गमों  के  नकदी  या  वस्तु रूप  की  we  बोनस
 की

 अ्रलग-झ्रलग  धन  राशियों  के  आंकड़े  मौजूद  जी  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  ये  आंकड़े  बाद  में  चाहेंगे

 तो  मैं  उन्हें  प्रस्तुत भी  कर  «५  |

 इन  अंशों  का  भ्रधिकांश भाग  साधारण  के  रूप  में  था  wal  तथा  निश्चित  सूद

 वाली  प्रत्याभूतियों  के
 बीच  मंजूर  निगमों  का  वितरण  १९५२  में  ६७  प्रतिशत प्रौढ़  QeUY A wUY में  WY

 प्रतिशत  के  बीच  भिन्न-भिन्न है  ।

 इन  भ्रांकडों  से  सम्बन्धित  एक  बात  की  मैं  लोक-सभा  का  ध्यान  अझ्राकर्षित करना  चाहूँगा  |

 उद्धृत  समितियों के  भ्रांकड़ों  में  इन  सम्मति  प्रदेशों  में  कम्पनियों  द्वारा  उठाई  गई  पूंजी  की  वास्तविक

 धनराशि  नहीं  दिखाई  गई  है  ।  जब  कभी  भी  पूंजी  का  निर्गम  मंजूर  किया  जाता  कम्पनियों

 तौर  मंजूर  की  गई  धन  राशि  एकत्रित  करने  के  लिये  २४  महीनों  का  समय  दिया  जाता  है
 भर  उनके

 लिये  यह  होता  है
 कि

 वे  वास्तव  में  एकत्रित  की  गई  रकम  का  एक  विवरण  प्रथम
 १२  महीनों

 की  समाप्ति पर  तत्पश्चात  प्रत्येक  ६  महीनों  की  समाप्ति  पर  पूंजी  निर्मम  नियंत्रक को  प्रस्तुत

 करें  ।  इसलिये  यदि  कम्पनियाँ  विवरणियों  को  नियमित  रूप  से  प्रस्तुत  कर  देतीं  तो
 भी

 सम्मति  भ्रादेशों

 के  मुकाबले  वास्तव  एकत्र  की  गई  पूंजी  का  उस  समय  तक  आकलन  करना  कठिन  होता  जब  तक
 कि

 सम्मति sea  की  तिथि  से  १२  महीने  व्यतीत  न  हो  फिर  व्यवहार में  बहुत  थोड़ी  सी

 कम्पनियां  विवरणियों  को  नियमित रूप  से  प्रस्तुत  करती हैं  कौर  हाल  के  वर्षों  में  पू  जी
 निर्गम  नियंत्रण

 के  कार्यकरण के  सम्बन्ध  में  हमारी  एक  महत्वपूर्ण  समस्या  बाद  के  कार्य  के  लिये  प्रबस्धतन्त्र का  पुनर्गठन

 पुष्ट  करती  रही  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  हाल  ही  में  संयुक्त  स्कन्ध  समवायों (  ज्वाइंट  स्टाक

 कम्पनी  )  के  पंजीयकों  के  कार्यालयों  में  उपयुक्त  पृथक  विभाग  स्थापित किये  गये  हैं

 श्र  व्यापार  तथा  उद्योग  संगठनों  की  सहायता  मांगी  गई  है  ।  हाल  के  इन  विकासों  के
 कारण

 मैं

 करता हूँ  भ्र  मुझे  fara है  कि  हमारे  लिये  द्वारा  जारी  किए  गए  सम्मति  आदेशों
 के

 मुकाबले
 वास्तव में  एकत्र की  गई  पूंजी  के  सम्बन्ध में  झांकने  प्राप्त  करना  अधिक  सरल  होता  जायेगा

 इस  अधिनियम के  प्रशासन  से  सम्बन्धित  एक  प्राय  विषय  भी  है  जिसका  मैं  निर्देश  करना  चाहूँगा
 ।

 पूंजी  निर्गम
 का  जारी  १९४७ की

 धारा  ११  में  एक  परामशंदात्री

 समिति के  गठन  की व्यवस्था है  जिसमें  भ्रमित से  ates  ५  व्यक्ति  होंगे  शर  केन्द्रीय सरकार

 इस  अधिनियम  के  प्रशासन से  उत्पन्न  ऐसे  किन्हीं भी  मामलों  जिनको वहू  उचित  परामर्श

 के  लिये  निर्दिष्ट कर  सकेगी  ।  इस  परामर्शदात्री  समिति  में  संगठित  व्यापार  तथा  उद्योग  के  तथा

 सामान्य  जनता  के  प्रतिनिधि  होते  उसका  सभापतित्व  ऐसे  व्यक्ति  द्वारा  किया  जाता  है



 ३८०  पूंजी  निगम  का  २४  १९५६

 संशोधन  विधेयक

 ato  डी०  देशमुख |

 जिसको  कम्पनी के  प्रबन्ध  शर  समवाय वित्त  का  विस्तृत  ज्ञान
 शौर

 भ्रन'भव  होता  है  |  परामदशंदात्री  समिति  अलग-अलग  प्रार्थनापत्रों  या  विशिष्ट  मामलों  पर  विचार

 नहीं  करती  जैसा कि  माननीय  सदस्य  भी  अवश्य ही  सरकार  के  निर्णय पर  छोड़  दिया

 जाना  चाहिये
 ।

 परन्तु  समिति  से  ऐसे  निगमित  विनियोजन ों
 के

 सम्बन्ध  में  सदा  ही  परामर्श  किया  जाता  है
 जिन  पर  सरकार  समिति  के  विचार  जानना  समझे  ।  विगत  समय  में  सरकार  को  इस

 दात्री  समिति  से  जो  सहायता  मिली है  वह  weed  रही  है  मैं  इस  अ्रवसर  पर  उन  सेवायों  की

 स्वीकृति  करना  चाहूँगा जो  परामशंदात्री  समिति के  सदस्यों  ने  प्रशासन  ata  की  हैं
 ।

 लोक-सभा  यह  जानना  चाहेगी  कि  १९५९२  जब  कि  इस  अ्रधिनियंम  की  अवधि  बढ़ाई  गई

 तक  पूंजी  निर्गम  नियंत्रण  द्वारा  किस  हद  तक  झ्र वांछनीय  विनियोजनों  का  परीक्षण  किया  जा  सका

 है
 ।

 अस्वीकृत  किए  गये  सम्मति  के  लिये  प्रार्थनापत्रों  में  भ्रन्तर्निंहित  पूंजी  की  कुल  धनराशि  सबसे

 अधिक  १९५२  में  थी  जो  कि  PQQ YY  करोड़  रुपये  की  परन्तु यह  बता  |  कि  ऐसा  मुख्यतः  पचास

 पचास  करोड़  रुपये  के  दो  गलत  प्रार्थनापत्रों  की  स्वीकृति  के  कारण  |: ग्ञ्रा  |  बाद  के  वर्षों  में  स्वीकृत

 किये  गयें  प्रार्थनापत्रो ंके  झ्रन्तर्गत  धनराशियां  2RYR  में  ८४  करोड  Peuy FEY HUE में  ६४  करोड़

 भ्र  १९५५  में  २६  करोड़  रुपये  थी  ।  इसलिये  गत  चार  वर्षों में  यदि  हम  उन  पचास-पचास करोड़  रुपयों

 के  दो  प्रार्थनापत्रों को  निकाल  दें  अरन्य  स्वीकृत  किए  गये  प्रार्थनापत्रों  में  अन्तनिर्हित  कुल

 राशि  ५३  करोड़  रुपये  की  होगी  ।  दूसरे  शब्दों  उससे  यह  ws  निकालना उचित  होगा  कि  यदि  यह

 नियंत्रण  लाग  न  रहा  होता तों  इस  देश  के  पंजी  के  सीमित  संसाधनों  पर  पूंजी  की  इस  अतिरिक्त

 धनराशि  के  लिये  भी  मांग  रखी  गई  होती  ।  यह  तथ्य  ही  इस  नियंत्रण  को  शअ्रनिष्चित  काल तक  के

 लिये  जारी  रखने
 के  लिये  पर्याप्त  कारण  है  ।  परन्तु  पंचवर्षीय योजना  के  संदर्भ

 जिसके  लिये

 सरकारीं  तथा  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  रोनित  परियोजनाओं  की  कार्यान्विति  के  लिये  देश  के

 समस्त  विनियोजन योग्य  संसाधनों  के  लगा  देने  की  आवश्यकता  पूंजी  निर्गम
 प्रशासन

 x

 की  सूची  योजना की  झ्रावश्यकताझ्ं के  अनुसार  निधि  के  प्रवाह  का  विनियमन  कौर  संचालन

 एक  महत्त्वपूर्ण  वित्तीय  हथियार  होगा  ।  कौर  मैं  समझता  हूँ  कि  इस  हथियार  का  प्रभावपूर्ण

 समझ  से  प्रयोग  करने  की  ऑ्रावश्यकता इस  विषय  पर  स्वीकृत  वर्तमान  विचारधारा  का  बन

 चुकी है  ।  मैंने  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  में  इसका  संक्षेप  में  संकेत  किया हैं

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  इस  विधेयक  पर  विचार  किंया  जाये  ।

 fara  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।

 इस  विधेयक  के  लिय  चार  घंटे  का  समय  रखा  गया  हैं  ।

 तीन  बजे  सायंकाल  सभा  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  लिये  जायेंगे  ।

 श्री  wae  मेहता  )  मैं  देश
 में  पूंजी  निर्गम  पर

 नियंत्रण का
 स्वागत

 करता
 वित्त  मंत्री  ने  यह  ठीक  ही  कहा  हैं  कि  राज  उसकी  आवश्यकता  पहले से  भी  अधिक है  ।

 परन्तु मैं  इन  शक्तियों  के  प्रयोग  का  पुनरीक्षण  करना  चाहूँगा
 कि  क्या

 उनका  प्रयोग
 उसी

 रेखा के  ware किया  गया  है  अभी  माननीय चित्त  मंत्री  ने  प्रस्तुत  की  ।

 हम  सब  इससे  सहमत हैं  कि  आगामी  वर्षों  में  हमें  अपने  देश के  सीमित  संसाधनों  का  प्रयोग

 सर्वोत्तम  प्रयोजनों के  लिये  करना  होगा  ।  परन्तु  मैं  यह  नहीं  जानता  कि मुद्रा-स्फीति का  सामना  करने
 के  लिये  इसकी  कहाँ तक  ATs  पड़ेगी  ।  स्फीति  का  भय  बड़ा  गम्भीर  है  श्र  पांच  वर्षों

 में  मूल्यों  में  ३०  से  लेकर
 ४०  प्रतिशत

 तक  वृद्धि  हो  सकता है  ।  ऐसी  स्थिति  में  ये  शक्तियाँ बहुत
 कारी  और  अझ्रावंड्यक

 होंगी
 ।

 नन

 भ्रंग्रेजी  में



 २४  PENS  पूंजी  निर्गम  का  जारी  रे८ ह
 संशोधन  विधेयक

 जहां  तक  प्रनावइयक  प्रयोजनों  के  लिये  संसाधनों  के  प्रयोगों  को  रोकने  का  सम्बन्ध  में  दो

 एक मामलों की  जोर  ध्यान  श्राकषिंत  करना  चाहूँगा उदाहरणार्थ  PERL-KR  में  दो  फिल्म  कम्पनियों

 के  लिये  पांच-पांच करोड़  रुपये  की  मंजरियों  दी  गई  थीं  ।  ये  रकमें  वास्तव  में  उठाई  भी  गई  या  यह

 मुझे  ज्ञात  नहीं  परन्तु  मुझे  श्राइचयें  होता  है  कि  जब  संसाधन  इतने  कम  हैं  तो  इन  फिल्म

 कम्पनियों को  १०  करोड़  रुपये  क्यों  मंजर  किए  गये  |

 फिर  हमें  बताया  गया  है  कि  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  राष्ट्रीय  विनियोजन  नीति  का  विकास

 करना हैं  ।  मैं  इसके  सम्बन्ध  में  तो  बाद  में  कहूँगा  ।  परन्तु  जहाँ  तक  कृषि  विनियोजन ों  का
 सम्बन्ध

 हू  उसके  लिए इस  वर्ष  जो  भ्र लग  से  मंजूरी  दी  है  वह  कुल  पूंजी  का  छोटा सा  ही  प्रतिशत है  |

 जहाँ  तक  बोनस  wal  के  विनियमन  का  सम्बन्ध  मैं  नहीं  समझता  कि  इन  शक्तियों  का

 अच्छी  तरह  प्रयोग  किया  गया  है
 ।  १९४७ से  ले  कर  eX TH HA तक  कुल  RY  करोड़  रुपये  पूंजी

 एकत्र  करने  की अनुमति  दी  गई  ।  यदि  हम  प्रत्येक  वर्ष  के  प्रार्थियों  की  संख्या  देखें तो  हम  पायेंगे

 कि
 उनकी  संख्या में  प्रति  at  कमी  हुई  हैं  ।  भाग्यवश  Rey A eT. में  संख्या  बढ़ी  है

 ।
 इस  ७३५  करोड़

 रुपये में  से  श्रौद्योगिकों को  ५४०  करोड़  मिला  भ्ौर श्रन्य  को  १९२  अर्थात्  एक  को  ७३  प्रतिशत

 श्र  दूसरों  को  २७  प्रतिशत ।

 मैं  यह  भी  संकेत  करना  चाहूँगा  कि  १९४८  और  2EUY  के  बीच  प्रारम्भिक  निर्गम  २

 करोड़
 रुपये  के  होते  हैं  जबकि  वर्तमान  कम्पनियों को  दिये  गये  ate  निर्गम ४२०  करोड़  रुपये के  हैं

 अर्थात  उनमें  ३६  ६४  म्रनुपात ह । इस तरह हैं  ।  इस  तरह  हम  देखते हैं  कि  वर्तमान  कम्पनियों  को  ही

 अधिक  मंजूरियां  दी  गईं  जो  विस्तार  करने  का  प्रयत्न  कर  रही हैं

 भारत  के  संयुक्त  स्कन्ध  सवालों  की  प्रगति  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  से  ज्ञात  होता  है  कि  नए

 औद्योगिक  उद्यम
 aga

 कम  भ्र घि कतर  पुराने  उद्यमों  का  ही  विस्तार  हो  रहा  है  ।  यह  एक  प्रकार

 का  औद्योगिक  समाजवाद  है  जो  कभी  भी  जारी  लगता  है  |

 उक्त  प्रतिवेदन के  पृष्ठ  ८  पर  लिखा  है  कि  पंजी  wk  उसमें  परिवर्तनों  के  . बीच

 सम्बन्ध  का  गुणक  O° C383  निकलता  हैं  ।  इस  हिसाब  से  ज्ञात  होता  है  कि  इन  दो  चलों  के  बीच  महत्व

 पूर्ण  सह-सम्बन्ध है  ।”  इसका  थे  यह  है  कि  जितनी  बड़ी  कम्पनी  होगी  उसके  विकास  wie  विस्तार  की

 उतनी  ही  wits  सम्भावना  होगी  ।  उनमें से  अधिकांश  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  क्या  हमारी  राष्ट्रीय

 नीति यह  हूं
 कि  बड़ी  कम्पनियां  बड़ी  होती  जाये ं?

 मैं  यह  प्रशन  बहुत  बार  उठा  चुका  हूँ
 ।

 जहां  तक  मैँ  समझ  सका  हूँ  पिछली  बार
 थ

 ta
 यह  कहा  था

 कि  यह
 मामला

 विचाराधीन
 है

 पूछता  हूँ
 कि

 जब
 तक  क्या  उस  सम्बन्ध में

 नीति-निर्धारित  की  जा  सको है  ?

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूँ  वह  यह  है  कि  भारत  में  प्रौद्योगिक  उद्यम  तथा  वाणिज्यिक

 उद्यम  झर भी भी  कुछ  क्षेत्रों  मे ंही  केन्द्रित  सन्  "Sar  में  समस्त  कम्पनियों  की  प्रदत्त  पूजी  का

 ८६  प्रतिशत  बंगाल  मद्रास में  ही  RUA में  यह  कम  होकर  ७३  प्रतिशत हो  गया

 अर्थात्  ५४  वर्षों  में  केन्द्रीयकरण  में  केवल  १३  प्रतिशत  कमी हुई  हैं  ।

 १९५३  ग्रोवर  १९५५  के  बीच  ३१७४  करोड़  रुपये  के  पंजी  निर्गमों  की  अनुमति  दी  गई  थी

 जिसमें  से  Coe  करोड  रुपये  लगभग  ४८  ५  प्रतिशत  बम्बई  केसर ७३'२  करोड़ रुपये  अथवा

 २३  प्रतिशत  बंगाल  क ेथे  जबकि  ¥  छोटे  राज्यों-म  भ्राता  उड़ीसा  श्रीनगर

 के  मिल  कर  कुल  १२  करोड़  रुपये  अथवा  ३'८  प्रतिशत  थें  ।

 भाषावाद
 का  जो  विवाद  खड़ा  हुआ  है  उस  का  मूल  देश  के  औद्योगिक  उपक्रमों  और  आद्योगिक

 नेतृत्व  के  कुवितरण  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाला  तनाव  हैं  ।  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  औकुपेशनल



 ३८२
 पूंजी  निर्गम  का  २४,  फरवरी  PELE

 संशोधन  विधेयक

 [  श्री  sate  मेहता  |

 मोबिलिटो  इत  म्रमेरोकन  बिज़नस  एण्ड  इंडस्ट्रीਂ  व्यापार  तथा  उद्योग  में  व्यावसायिक

 परिवर्जन  नामक  पुस्तक  को  कई  बातों को  ओर  ध्यान  देन  की  प्राया  वास्तव

 में  अमेरिका के  व्यापार  नेतत्व की की  प्रतिशतता  भ्र  भारत  के  व्यापार  नेतत्व  की  प्रतिशतता  में  भ्रंतर

 हूं  ।  में  माननीय  मंत्री
 से निवेदन  करूँगा  कि  वह  भारत  के  विभिन्न  खण्डों  में  व्यापार  नेतृत्व  का  अनुपात

 मालूम  करन  का  प्रयास  करें  समझता  हैँ  कि  प्रेमिका  और  भारत  के  अझ्रांकड़ों  में  बड़ा  प्रकार  होगा  |

 श्री  मोरे  न  कहा  था  कि  गुजरातियों  की  अपेक्षा  यहां  राष्ट्रीय  लोगों को  उपक्रमों  का  विकास

 करने का  पर्याप्त  श्रवसर  नहीं  मिलता  है  ।  इस  सामाजिक  तनावों  की  सभा  में  कई  बार  अभिव्यक्ति

 की  गई  हैँ
 |  सरकार  उचित

 राष्ट्रीय  विनियोग  नीति  की  रचना  का  दावा  करती  किन्तु  जिस  नीति

 में  इन  मूलभूत  सामाजिक  तत्वों  का  ध्यान  नः  रखा  गया  वह  कोई  उचित  राष्ट्रीय  नीति  नहीं  कहलाई
 जा  सकती ।

 व्यापार में  सामाजिक  परिवर्तन  क्षमता  मोबिलिटी इन  की  समस्या भी

 विचाराधीन है  ?  शभ्रमेरिका में  पिछले  ३०  वर्षों  में  सामाजिक  परिवर्तन  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिये

 बड़े  प्रयत्न किये  गये  हैं  ।  तो  भी  किसी  भूमिहीन  श्रमिक  का  पुत्र  व्यापारिक  उपक्रम  का  नेता  बनने  में  सफल

 नहीं  gat  है
 ।

 किन्तु  अन्य
 व्यवसायों

 में  पर्याप्त
 सामाजिक

 परिवर्तन  क्षमता  है
 |

 किन्तु  हमारे  देश
 में

 उद्योगों का  नियंत्रण  कुछ  खण्डों  के  कुछ  एक  वर्णों  या  वर्गों  के  कुछ  चुने हुए  लोगों  तक  ही
 सीमित

 है  ।  वास्तविक  राष्टीय  विनियोजन  नीति  के  eta  व्यापारिक  उपक्रमों  का  प्रादेशिक  वितरण  ठीक  ढंग

 से  होना  चाहिये कौर  . उपक्रम  लोगों को  चरागे  आने  का  मौका  मिलना  चाहिये  ।  इसलिये  मेंने

 बस्तियां  स्टेट्स  )  तथा  व्यापार  बस्तियां  स्टेट्स  )  स्थापित  करने
 का

 समान

 किया हैं  ताकिਂ  उन  प्रदेशों  में  उपद्रवियों का  पता  लग  सके  att  लोगों  को  औद्योगिक काम  करने  का

 ज्ञान  प्राप्त  हो  सके  ।  में  समस्त  आर्थिक  कारवाई  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हूँ
 ।

 सरकारी  क्षेत्र  भी  अत्यावश्यक  है
 |

 किन्तु  वह  कुछ  एक  व्यक्तियों  के  हाथों  में  ही  केन्द्रित  नहीं  रहना  चाहिये

 सर्दी  छोटे  से  छोटे  व्यक्ति  को  भी  उन  में  काम  करने  और  औद्योगिक  तथा  व्यापार  उपक्रम  के  काय

 संचालन  को  सीखने  का  अवसर  तभी  वास्तव  में  arte  विकास  सम्भव  है  ।  प्रार्थी  विकास

 का  ae  पूंजी  का  केन्द्रीकरण  बल्कि  यह  हैं  कि  भ्रमित  से  अधिक  लोगों  में  काम  करने  की  इच्छा

 योग्यता  उत्पन्न  हो  ।  परन्तु  हमारी  योजनाओं  या  राष्ट्रीय  विनियोजन  नीति  में  इन  सब  सुविधाओं

 का  कोई  उपबन्ध
 नहीं  किया

 गया है

 PEYR-UX F A में  पूंजी  जुटाने  की  जो  aerate दी  गई  उसके  सम्बन्ध  में
 प्रार्थनापत्र

 प्राप्त

 हुए  उन  में  से  केवल  ४४  प्रतिशत  पूजी  ५  उद्योगों  से  कराई  है  ।  इस  से  यह  तो  पता  चलता  हैं  कि

 प्राकार बढ़  गया  है  किन्तु  इसमें  एक  बड़ी  त्रुटि  यह  है  कि  वितरण  कुछ  ही  क्षेत्रों  में  केन्द्रित  हो  गया  है
 |

 भारत  से  बाहर  के  समवायों ने  भी  २२  प्रतिशत  पूंजी  जुटा लो  हू  ?  में  इसे  भ्रच्छी नीति  नहीं
 समझता

 न  PELE-L9  PEYY-UY  अन्दर  गैर-सरकारी  समवायों  की  संख्या  में ९४

 गुना  वृद्धि  हुई  है  जब  कि  सरकारी
 सेवायों

 में
 केवल

 चार  गुना
 ।

 इसी  प्रकार  गैर-सरकारी
 समवायों

 की  प्रदत्त  पूंजी  में  ग्यारह  गुना  वृद्धि  हुई  है  तथा  सरकारी  समवायों  में  केवल  \9°\9
 गुना  ।  क्या

 यही  राष्ट्रीय  विनियोजन  कार्यक्रम  है
 ?

 देश  में  इञ्जीनियरी  उद्योग  का  भ्रंश  बहुत  कम  है  ।  मैं  इंजीनियरी  उद्योग  के  विकास  न  होने  का

 कारण  जानना  चाहता  हूँ  ।  जब  तक  देश  में  इंजोनियरी  घड़ाई  उद्योगों  का  विकास  नहीं  होता  तब

 तक  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  इंजीनियरी  उद्योग  की  प्रदत्त  पूंजी  में  कोई  विधि

 न  होने से  प्रतीत  होता हू  कि  कुछ न  कुछ  बात  अ्रवइ्य  है  ।  हमें  वित्त  मंत्री  से  यह  wa  नहीं  थी  कि
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 रेप

 हे

 संशोधन

 बह  केवल  कुछ  आंकड़े  लेकर  उपस्थित  बल्कि  हम  ter  करते  थे  कि  वह  इन  जटिल  सदस्यों

 को  जो  लगातार  हमारी  चिन्ता  का  विषय  बनी  हुई  हैं  बार  इन  बातों  की  झोर  ध्यान  दिलाया

 गया  किन्तु इन  समाजिक  बुराइयों  की  झर  कभी  भी  गम्भीरतापूर्वक  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 मैँ  वित्त  मंत्री  से  पुछना  चाहता हूँ  कि  उपलब्ध  संसाधनों  का  किस  प्रकार  परिरक्षण  कर  रहे  हैं  कौर

 इन को  श्रनावस्यक  कामों की  से  हटाकर  अत्यावश्यक  कामों  में  किस  प्रकार  लाने  का  प्रयत्न

 कर  रहे  हैं
 ।  चलचित्र  उद्योग  को  जो  अ्रनुमति  दी  जा  रही  क्या  वह  राष्ट्रीय  विनियोजन  नीति  का  रंग

 है
 ?  श्री  कुछ  एक

 बड़े  उद्योगपतियों
 के  ही  हाथों  में  सारे  उद्योग  हैं

 ।
 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  उद्योगों

 को  सब
 खण्डों

 में  समुचित  रूप  से  वितरित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये हैं  ।  हम
 वित्त

 मंत्री की  शक्तियों  को  जारी  रखने  के  लिये  उनकी  मांग से  सहमत  किन्तु  हम  यह  जानना  चाहते  हैं

 कि  वह  इन  त्रुटियों  को  ठीक  करने के  लियें  क्या  कदम  उठाना  चाहते हैं

 fat  ato  डी०  देशमुख :  क्या  माननीय  सदस्य  यह  समझते हैं  कि  पूंजी  निगम हमारा

 यह  जो  नकारात्मक  नियंत्रण  उसके  द्वारा  हम  ये  सब  उद्देश्य  पुरे  कर  सकते  हैं
 ?

 श्री  waite  मेहता  :  जब  हम  एक  सामान्य  राष्ट्रीय  विनियोजन नीति  को  स्वीकार  कर
 लेंगे

 तो  हमें  वित्त  मंत्री  को  क्रियात्मक  शक्तियां  at में  कोई  भ्रांति  नहीं  हो  सकती

 fat सी०  डी०  देशमुख :  हम  यहां  केवल  एक  सुलेख  की  चर्चा  कर  रहे  हैं
 ।

 जो  राष्ट्रीय

 विनियोजन  नीति  सदस्य  चाहते  उसे  कई  दूसरे  संलखों  के  द्वारा  भी  कार्यान्वित  करना

 पड़ेगा |  निस्सन्देह  वे  राष्ट्रीय  योजना के  अंग  किन्तु  वे  इस  प्रकार  के  विधान  के  अंग  नहीं  वह

 इस  विधेयक के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करते  मुझ  से  उन  सब  बातों  की  कैसे  आशा  करते  हैं
 ।

 fart  watts  मेहता
 :

 वित्त  मंत्री  ने  भाषण  शुभारम्भ  करते  समय  इन  शक्तियों की  मांग  बहुत

 से उद्दे्यों  के  लिये की  कौर उन  उद्देश्यों  की
 रूपरेखा

 भी  प्रस्तुत  की
 थी

 ।  पिछले  ७  या  ८  वर्षों

 से  पूंजी  निगम  नियंत्रण  का  प्रवसन  किया  जा  रहा  मेरी  धारणा  यह  कि  अधिनियम
 का

 संचालन  उस  ढंग  से  नहीं  किया  जो  व्यापक  राष्ट्रीय  नियोजन  नीति  के  wae  हो
 ।
 में  यह

 नहीं  कहता  कि  केवल  इसी  विधान  के  द्वारा  यह  सब  कुछ  किया  जा  सकता  है  किन्तु  मेरा  यह  विचार

 हैं  कि  यह  विधान  व्यापक  उद्देश्यों  के  शभ्रतुरूप  होना  चाहिये  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता

 हूँ  कि  मैंने  राष्ट्रीय  विनियोजन  नीति  के  जो  तत्व  रखे  उनसे  वह  कहां  सहमत  है
 ।

 कौर  यदि

 वह  सहमत  तो  क्या  इस  अधिनियम  का  प्रवर्तन उस  नीति  के  भ्रनुसार  हुआ है  ।  यदि  नहीं

 तो  श्री वह
 उसमें  सुधार  करने के  लिये  क्या  कदम  उठाना  चाहते  हैं

 ।
 चाहे  यह  संकुचित  नियन्त्रण

 तो  भी  सामान्य  नीति  के  साथ  इसका  उचित  समन्वय  होना  चाहिये
 ।

 क्या  माननीय  मंत्री यह

 स्वीकार करते  हैं  कि  पिछले  सात  वर्षों  में  ऐसा  नहीं  हुमा  है
 ?

 श्री  सो०  डी०  देशमुख  :  उनके  साथ  मेरा  ठीक  यही  झगड़ा  है
 ।

 इसी  अधिनियम  के  द्वारा

 ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।  हम  तक  के  लिये  सकते  हैं  कि  राष्ट्रीय  विनियोजन  नीति  को  उचित

 रूप  प्र  स्वरूप  देने के  लिये  कौर  बहुत  सी  चीजे की  जानी  चाहिये  थीं
 समझ  में  अब  भी

 यह  बात  नहीं  झरा रही  है  कि  पूंजी  निर्गम  नियंत्रण  जैसे  नकारात्मक  नियंत्रण
 के

 द्वारा
 ये  सब

 वांछनीय

 उद्देश्य  कैसे  पूरे  किये जा  सकते  थे  ।  उदाहरण  के  मैं  अभी  कहूँगा कि  हमने  उद्योग  विकास  शर

 विनियमन  अधिनियम  बनाया  जिस  के  अन्तर्गत  विकास  परिषदों  के  वारा  नवीन  उद्योगों  की
 स्थापना

 या  विस्तार
 के

 लिये  लाइसेंस  दिये
 जाते  हैं  इरादी

 ।
 मैं  कह  सकता  हूँ  कि  यह  बिल्कुल

 स्वतन्त्र

 क्षेत्र  जो  मेरे  वाणिज्य  ak  उद्योग  मंत्री  से  सम्बन्धित  है  ।  वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय

 तथा  वित्त  मंत्रालय  के  बीच  इस  मामले  के  बारे में  मंत्री  स्तर  पर  तथा  अन्य  स्तरों
 समन्वय

 है  ।  मुझे  खेद  है  कि  मैं  भाषण  सा  दे  रहा  हूँ  किन्तु मैं  इस  बात  को  अत्यन्त  स्पष्ट
 कर  देना  चाहता  हूँ

 मूल  at  में
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 संशोधन  विधेयक

 सी०  डी०  देशमुख |

 क्योंकि  मैं  यह  जानने  के  लिय  उत्सुक  हूँ  कि  माननीय  सदस्य के  जो  लक्ष्य  ध्यान में  उसे
 प्राप्त

 करने के  लिये  इस  भ्र धि नियम  विशेष  को  किस  प्रकार  संचालित  किया  जा  सकता  है  या  इस  का
 संशोधन

 किया  जा  सकता  है  ।  इसीलिये  मैं  इन  मामलों  पर  जोर  दे  रहा  हूँ  ।  उदाहरण  के  छोटे  पैमाने के

 उद्योगों  का  बोर्ड  है  ।  मुझे  पूर्ण  निश्चय  हैं  कि  हमने  जो  योजनाएं  बनाई  हैं
 उनके खर्चे  कें  लिये

 जो  धन  निर्धारित  किया  उनके  साथ  यह  बोर्ड  इस  अत्यन्त  वांछनीय  मामले  जिसका  माननीय
 सदस्य

 ने  उल्लेख  किया  कुछ  प्रगति  कर  सकेगा  किन्तु  मैं  अपने  मार्ग  दिन  के
 लिये

 जानना  चाहता  हूँ

 कि  इस  झ्र धि नियम  विशेष में  किस  प्रकार  परिवार  किया जा  सकता है  a  अधिनियम  के  संशोधन

 हो  जाने  के  उपरांत  यह  कैसे  संचालित  किया  जा  सकता  है  ताकि  कुछ  परिणाम  )  प्राप्त  किये

 1  सभापति  महोदय  :  श्री  waite  मेहता  माननीय  मंत्री  को  भ्र पने  सुझाव भज  दें  ।  वहू
 निश्चय

 ही  उस  पर  विचार  करेंग े।

 श्री  waite  मेहता  :  मेरा  यह  मत  है  कि  इस  अधिनियम  को  इस  ढंग  से  चलाया जाए  कि  यह

 व्यापक  राष्ट्रीय  विनियोजन  नीति  के  अनुरूप  हो  ।  उद्योगों का  विकास  ate  नियंत्रण  वाणिज्य
 कौर

 उद्योग  मंत्रालय  का  विषय  मुझे  इस  से  कोई  सरोकार  नहीं
 ।

 सरकार  एक  है
 ।

 और  हमने  पांच

 ay  पहले  झ्रार्थिक  योजना बनाई  थी  कौर  पू  जी  निर्गम  )  .  अधिनियम  का  संचालन  ऐसा

 होना  चाहिये  था  कि  जिस से  सामान्य  नीति  या  हित की  प्रगति  जो  हमारा  लक्ष्य  सरकार

 को  मंत्रालयों  की  शक्तियों  का  इस  प्रकार  समन्वय  करनां  चाहिये  था  प्रौढ़  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये

 थी  कि  यह  विधान  केवल  मात्र  विधान  बन  कर  न  रह  जाता  ।  कुछ  गलती  वाले  प्रार्थनापत्रों  को  छोड़कर

 सभी  प्रार्थनापत्र  स्वीकार कर  लिये  जाते  इससे  वे  चारों  उद्देश्य  पूरे  नहीं
 जिनका

 उल्लेख
 माननीय  मंत्री  ने

 भ्रपने  प्रारम्भिक  भाषण में
 किया

 था  |

 श्री  बंसल  )  :  श्री  भ्र शोक  महता  इस  राष्ट्रीय  विनियोजन  नीति  को  उन  चार

 सहायक  नीतियों  में  से  एक  मानकर  इसके  लिये  वित्त  मंत्री  को  उत्तरदायी ठहरा  रहे  थे  ।  मेरी  धारणा

 यह  है  कि  इस  विधेयक  का  राष्ट्रीय  विनियोजन  नीति  शादी  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  इसका  उद्देश्य

 तो  केवल यह  है  कि  इस  अधिनियम  को  किस  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जीए  ।  इसका  उद्देश्य यह  था

 कि  हमारे  पूंजी  संसाधनों  का
 रक्षण  किया  जाये  कौर  उनको  आवश्यक  उपक्रमों  में  लगाया

 १९४३  तक  युद्ध के  लिये  are  तत्पश्चात्  राष्ट्रीय  विकास  नीति  के  लिय  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस
 ने

 यह  नीति  पूरी की  हो  सकता है  युद्ध  के  समय  की  हो  ।  किन्तु  वित्त  मंत्री  के  कथन  से  भी  इसका

 महत्वपूर्ण  विधान  होना  सिद्ध  नहीं  होता  ।  उन्होंने  कहा है  कि  पिछले  तीन  चार  वर्ष में  पचास  करोड़
 रुपये

 का  पूंजी  निर्गम
 रोका  गया  परन्तु  यह  आंकड़ा ठीक  नहीं  हैं  क्योंकि  इतनी  राशि की

 तो

 भ्र नुम ति  मांगी  गई थी  मेरे  पास  ठीक-ठीक  झांकने  तो  नहीं  परन्तु  सम्भवतः
 उसका  ५०

 प्रतिशत

 से  प्रतीक  नहीं  रोका  गया  ।  इस  प्रकार  तीन  चार  वर्षों  में  केवल  Rx  करोड़  रुपये  का  विनियोजन

 रोकना  कोई  बड़ी बात  नहीं  है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  स्वयं  स्वीकार  किया है  कि  उद्योग  विकास

 झर  विनियमन  अधिनियम  गौर  अन्य  अधिनियमों  ने  इस  दिशा  में  इस  अधिनियम  से  कहीं  अधिक

 काम  किया  इसलिये  मैं  समझता हुँ  कि  श्री  अ्रद्योक  मेहता  के  मन  में  जो  राष्ट्रीय  विनियोजन  नीति

 वह  उद्योग  ak  अधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  आ  जाती  क्योंकि  कुछ  उद्योगों

 को  छोड़कर  प्रायः  सभी  उद्योग  उस  भ्र धि नियम  के  भ्रन्तर्गत  wd हैं  ।

 [  पंडित  ठाकर  दास  ante  पीठासीन  हए  |

 उस  अधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  इस  पहलू  विशेष  का  भी
 संतोषजनक

 ध्यान  रखा  जाता  है
 ।

 मूल  agit  में



 ३८४ २४  PENS  भारतीय  दंड
 संहिता

 मुझे  एक  शिकायत है  कि  पूंजी  निर्देश  नियंत्रक  प्रार्थनापत्रों
 का

 निपटारा  करने  में  कौर  मंजूरी

 देनें में  बहुत
 Sf

 विलम्ब  करता  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  जो  प्रार्थना  पत्र  लाइसेंस  धँस  are

 समिति  द्वारा  स्वीकृत  होते  उन  की  मंजूरी  में  विलम्ब  करने  के  क्या  कारण  होते  में  इस

 प्रकार  के  विलम्ब  के  उदाहरण  दे  सकता हूँ  ।  मैंने  सुना  था  कि  इस  विलम्ब  को  दूर  करने  के  लिये

 कोई  संयुक्त  समिति  बैठने  वाली  है  ।  तथापि  मैं  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करूँगा  कि  वह  इस  होने  वाली

 देर  को  रोकने  की  झोर  ध्यान  दें  ।

 श्री  ato  डी०  देशमुख :  मैं  माननीय  सदस्य से  पूछना  चाहता हूँ  कि  क्या  वह  समझते हैं  कि

 इन  दोनों  अधिनियमों  का  एक  ही  क्षेत्र  है  श्र  पूंजी  की  अनुमति  मिलने  से  झपने  श्राप

 लाइसेंस  मिल  जाना  चाहिये ।  वास्तव  में  एसी  बात  नहीं  है  ।  एक  कम्पनी  को  लाइसेंस

 दिया  जाता  है  ।  यदि  वह  कम्पनी  भ्रंश  जारी  करना  चाहती  है  या  किसी  प्रकार  का  विशष  निर्गम  करना

 चाहती  तो  वह  पूंजी  निगम का  मामला  होता  उद्योग  विकास  तथा  विनियमन  अधिनियम

 के  श्रन्तगंत  लाइसेंस  देने  का  मामला  नहीं  होता  |

 श्री  बंसल
 :
 मैं  वित्त  मंत्री  से  इस  विषय  में  सहमत  हूँ

 ।
 किन्तु  कुछ  सीधे

 मामले  होते  जिनमें

 ऐसे  निर्गमों  की  कोई  झंझट  नहीं  होती  ।  उन  मामलों  ata वित्त  मंत्री  को  अवश्य  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  एम०  पी०
 :

 माननीय  सदस्य  ऐसे  मामले  हमार

 पास  भज  ताकि  हम  देख  सकें
 कि

 क्या  उनमें  अनावश्यक  विलम्ब  हुआ  है  |

 श्री  बंसल
 :

 मैं  ऐसे  मामले  वित्त  मंत्री  को  weer  भेज  दूंगा  ।  किन्तु  कुछ  क्षेत्रों में  इन  दोनों

 अधिनियमों  अतिच्छादन होता
 इसलिये  उस  क्षेत्र  में  अधिक  समय

 व्यथ  नहीं  होना  चाहिये ।'

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  six  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 चवालीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  श्राल्तेकर  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों

 के  विधेयकों  att  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति
 के

 चवालीसवें  प्रतिवेदन
 जो  २२  2&uq,

 Sy?
 को  लोक-सभा  के  समक्ष  उपस्थित  किया  सहमत  e  |

 इस  प्रतिवेदन में  चार  विधेयकों  का  वर्गीकरण  किया  गया  है  i  इन  विधेयकों  के  लिये  समय  का

 आवंटन  भी  किया गया  मैं
 प्रस्ताव  करता हूँ  कि  लोक-सभा  इस  प्रतिवेदन  से  सहमत हो  जाए

 सभापति  सहोदय  हारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किया  गया  कौर  स्वीकृत

 भारतीय  दण्ड  संहिता  विधेयक*

 घारा  १७०क  का  रखा

 एन०  बी०
 खरे  :

 मैं
 प्रस्ताव  करता  हू ँकि  भारतीय  दण्ड  १८६०

 में  भ्नरग्रेतर  संशोधन
 करने  वाले

 विधेयक
 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी  जाये

 सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  पौर  स्वीकृत  ।

 १डा०  एन०  बी०  खरे
 :

 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूँ  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
 *भारत  के  असाधारण  ता०  FRE  में  पृष्ठ पर  प्रकाशित  ।
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 भारतीय  as  संहिता  विधेयक*

 धारा  CRIA  का  रखा

 श्री  कार  एन०  fag  गाजीपुर--पूर्व  व  जिला  बलिया-दक्षिण-पद्चिम  )
 :  मैं  प्रस्ताव

 हूँ  कि  भारतीय दंड  १८६०, में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  भ्  दी  जाये  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत  |

 श्री  axe  एन०  सिंह
 :

 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूँ  ।

 विधान  मंडलों  की  कार्यवाही  विधेयक*

 श्री  फिरोज  गांधी  (  जिला  प्रतापगढ़--पश्चिम वं  जिला
 :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  राज्य  विधान  मंडलों  शर  उनकी  समितियों  की  कार्यवाहियों  के  प्रतिवेदन  के  प्रकाशन

 की
 रक्षा

 करने  वाले
 विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने
 की  भ्रनुमति दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत  FAT  ।

 श्री  फिरोज़  गांधी
 :
 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 हूँ  ।

 मोटर  गाड़ी  (Farrer )  विधेयक

 ६४५  के  स्थान  पर  नई  धारा  रखना

 सभापति  महोदय  :  we  हम  १६  ReuyY  को  श्री  टो०  बी०  विमर्श  राव  द्वारा  प्रस्तुत

 किये  गये  प्रस्ताव  पर  चरागे  विचार  करेंगे  ।  श्री  Ao  बी०  farmers  अपना  भाषण  जारी  कर  सकते  हैं  |

 श्री  ato
 ato  विट्ठल राव राव

 :  विधेयक में  मोटर  परिवहन  में  काम  करने  वालों
 की

 काम  की  शर्तों  को  करने  की  मांग  की  गई  है  ।  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  रेलवे  परिवहन

 व्यवस्था  देश  के  औद्योगिक  ae  कृषि  विकास  की  श्रावश्यकताओओं  की  पूर्ति  नहीं  कर  सकी  देश

 में  सड़क  परिवहन  का  बहुत  विकास  हो  सकता  यदि  श्राप  भारत  के  सड़क  परिवहन  आंकड़ों
 की

 तुलना  wife  देशों  के  सड़क  परिवहन  के  झ्रांकड़ों  से  करें  तो  विदित  होगा कि

 हम  बहुत  पीछे  हैं  ।  हमारी  जैसी  बड़ी  मात्रा  में  विकसित  होने  वाली  प्राचीन  व्यवस्था  में  सड़क

 परिवहन  उद्योग  के  विकास  की  बहुत  बड़ी  गुंजाइश  है  क्योंकि  यात्रियों
 a

 सामान
 के

 लिये  भारत  में

 रेलें  ग्रावश्यक  परिवहन  सुविधायें नहीं  दे  सकी  हैं  ।  भारत  में  एक  लाख  की  जन  संख्या  के  लिये

 लब्ध  रेलवे की  लम्बाई  केवल  नौ  मील  है  जबकि  यह  लम्बाई  wafer  में  १३८  इंग्लैण्ड में

 ३७  मील  कौर  कनाडा  में  २७२  मील  है  ।  इससे  हमें  यह  विदित  होता  हैं  कि  सड़क  परिवहन  हमारे  देश

 की  अर्थव्यवस्था में  कितना  भाग  ले  सकता हैं

 ग्राजकल  हमारे  देश  में  लगभग  चार  लाख  व्यक्ति  इस  उद्योग  में  लगे  हुए  हैं  प्रौढ़  इनमें  से  लगभग

 ८०,०००  मज़दूर  राष्ट्रीयकृत  उपक्रमों में  लगे  हुए  हैं  ।  यह  देखकर  बड़ा  ्  होता है  कि

 राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  VERE  में  सड़क  परिवहन  में  काम  के  विनियमन  श्र  विश्वास काल  के

 बारे  में  सिफ़ारिश  संख्या  ६७  स्वीकार  की  परन्तु  हमारी  सरकार  ने  इस  अ्रभिसमय

 की  अब  तक  अनुमोदन  नहीं  किया  है  कौर
 न

 ही  मजदूरों  की
 परिस्थितियों में  सुधार  किया

 मेरी

 मूल  अंग्रेजी  में

 *भारत  के  असाधारण  ता०  २४-२-५६  में  पृष्ठ  पर  प्रकाशित  ।



 २४  PERE  मोटर  गाड़ी  विधेयक  ३ै८७

 समझ  में  नहीं  जाता  कि  इन  मजदूरों  की  उपेक्षा  क्यों  की  जाती  है  ।  यदि  हम  इस  शोर  ध्यान  दें  कि

 सड़क  परिवहन  से  कर  के  रूप  में  कितना धन  प्राप्त  होता  तो  विदित  होगा  कि  कुल  राशि  ५६  करोड़

 रुपये  बनती  हैं  ।  फिर  इन  लोगों  के  कल्याण  के  लिये  सरकार ने  कुछ  नहीं  किया  है  ।

 यद्यपि  बहुत  से  राज्यों में  सड़क  परिवहन का  राष्ट्रीयकरण  हो  चुका  हैं  परन्तु  फिर भी  इस

 उद्योग  के  मजदूरों  पर  मजूरी  भुगतान  औद्योगिक  नियोजन  स्थायी  आदेश
 erat

 भविष्य  निधि  अधिनियम  शादी  बहुत  से  मजदूर  सम्बन्धी  विधान  लागू  नहीं  होते  हैं
 ।  हैदराबाद

 में  सड़क  परिवहन-मजदूरों  की  हालत  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  कुछ  अच्छी हैं  परन्तु  फिर भी  ait

 बहुत  कुछ  किया  जाना  चाहियें  ।  भ्र मि प्राय  यह  है  कि  सरकारी  और  गैर-सरकारी  सड़क  परिवहन  उद्योग

 मजदूरों को  यथोचित  सुविधायें  न  देकर  बड़े-बड़े लाभ  कमा  रहे  हैं  ।  टी
 बी०

 एस०  जेसी  मोटर  परिवहन

 व्यवस्थाओं  में  मजदूरों के  लिये  कुछ  सुविधायें  ह  समूचे
 में  देखने  से  पता  लगता  है

 कि  यद्यपि  गैर-सरकारी मोटर  गाड़ी  चलाने  वालों  का  या  राष्ट्रीयकृत  उपक्रमों  को  काफी  लाभ  हो  रहा

 परन्तु  मजदूरों  की  हालतों  में  प्रतीक  सुधार  नहीं  किया  गया  है  ।  दूसरी  जोर  बजाय  इसके  कि  मज़दूरों

 की  हालतों  में  सुधार  किया  हमारे  परिवहन  श्री  एल०  बी
 ०

 शास्त्री  ने  पिछलें  सत्र  में  मोटर

 गाड़ी  भ्र धि नियम  में  संशोधन  करने के  लिये  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  किया था  भ्र ौर  मैं  उन  खंडों

 का  उल्लेख  करूँगा  जिनका  प्रभाव  मजदूरों  की  हालत  पर  पड़ता  है
 ।

 उस  संशोधन  प  वाले  विधेयक

 में  उन्होंने  ड्राइवर  के  लिये  लाइसेन्स फीस  कौर  नवकरण फीस  ४  रुपये  से  ११  रुपये  कर  दी

 ह  श्र  दुर्घटनाओं के  लिये  दंड  भी  बढ़ा  दिया  है  ।

 मैंने  जो  विधेयक  पुरःस्थापित  किया है  उसमें  मैंने  यह  उपबन्ध  किया है  कि  गाड़ी  चलाने

 वाले  किसी  भी  कामगर  वह  चाहें  ड्राइवर हो  या  सात  घंटे  से  अधिक  काम  न  करना  पड़े

 क्योंकि इन  ड्राइवरों  को  बड़ी  बसों  कौर  दो  मंजली  बसों  के  चलाने  से  जल्दी  थकावट  हो  जाती है  तथा

 उन  सड़कों  पर  बसें  चलाने  जिन  पर  यातायात  बहुत  रहता  बहुत  सावधान  व  सड़क  रहना  पड़ता

 है  जिससे  जल्दी  थकावट  होती  कारख़ाना  या  खान  में  अधिक  समय  तक  काम  करने  की  मजूरी  देना

 साधारण  सी  बात  मैंने  यह  उपबन्ध  किया  है  कि  अधिसमय  में  काम  क  रने  के  लिये  दुगना  भुगतान

 जाना  चाहिये  ।  मैंने  साप्ताहिक  छुट्टी  का  भी  उपबन्ध  किया  है  ।  यह  देखकर  बहुंत  निराशा  व

 दुःख  होता  हूँ  कि  सरकारी  उपायों  में  जिन  से  सरकार  को  पर्याप्त  लाभ  होता  मजदूरों  को

 साप्ताहिक  छुट्टी नहीं  दी  जाती  है  ।  मैंने  एक  यह  उपबन्ध  किया  है  कि  रात  में  काम  करने  के  लिये

 दुगना  भुगतान  किया  जाये  |  चिकित्सा  सेवा  के  बारे में  भी  कोई  उपबन्ध नहीं  हैं  शर  Wa  लोगों

 की  भांति  मजदूरों  के  लिये  कैन्टीन  भी  होने  चाहिये  ।  इसके  इन  मज़दूरों के  लिये  मैंने

 विश्वास-गणों  के  उपबन्ध  को  प्रार्थना  की  है  ।  जब  ये  मजदूर  रात  में  मुख्य  स्थान  से  Yo या  ६०  मील

 या  अ्रधिक  दूर  जाते  हैं  तो  उन्हें  विश्वास-गह न  होने  के  कारण  मोटरों में  ही  सोना  पड़ता  हैं  शर

 उन  पर  रात  में  ऋतु  का  कुप्रभाव  किसी भी  समय  पड़  सकता  है  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  मोटर  मजदूरों

 के  लिये  विश्राम-गह होने  चाहियें  ।

 आजकल  परिवहन  मजदूरों  को  विशेषकर  उन  मजदूरों  को  जो  गैर-सरकारी  मालिकों  के  साथ

 काम  करते  कोई  नहीं  मिलती है  ।  छुट्टी  के  लिये  मैँने  इस  विधेयक  में  उपबन्ध  किया  हैं  ।  यह

 स्वाभाविक  है  कि  एक  वर्ष  या  कुछ  मास  काम  करने  के  बाद  कुछ  छुट्टी  ली  जाये  जब  कि  आजकल इन

 मजदूरों  को  कोई  छुट्टी  नहीं  मिलती  हैं  |  इसके  अतिरिक्त  इस  उद्योग  में  मजदूर  वृद्ध  होने  तक  काम  करता

 है  और  जब  वह  अरपना  कर्त्तव्य  निर्वहन  करने  में  जाता  तो  उसे  भविष्य निधि  के  उपबन्ध के

 बिना  नौकरी  से  हटा  दिया  जाता  है  ।  कभी-कभी  उपदान  दिया  जाता  मैंने एक

 उपबन्ध  का  सुझाव  रखा  है  कि  इस  उद्योग  में  काम  करने
 वाले  व्यक्तियों  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 का  सदस्य  बनाया  जाये  ।  मुझे  पूर्ण  तराशा  है  कि  मंत्री  जी  उक्त  सुझाव  से  सहमत  होंगे ।
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 अन्त  में  मैंने  बीमा  के  लिये  एक  उपबन्ध  किया है  ।  इन  मजदूरों  को  HS  शौर  खतरनाक  काम

 करने  पड़ते  हैं  पौर  उनके  साथ  किसी  दुर्घटना  का  शारीरिक  चोट  wife  बड़ी  area
 सी

 बात  है  ।  मैंने  यह  उपबन्ध  रखा  हैं  कि  मालिकों  की  ake  से  इन  लोगों  का  बीमा  होना  चाहिए  ।  जब

 तक  कि  सड़क  परिवहन  की  इस  बड़ी  व्यवस्था  में  काम  करने  वाले  लोगों  का  ठीक  ध्यान  नहीं  रखा

 जाता  उनके  काम  करने  की  शर्तों  को  विनियमित  करने  वाले  संविहित  उपबन्ध  नहीं  बनाये

 तब  तक  मैं  समझता  हूँ  कि  लोगों  के  दिलों  में  नन |: ् ष  भाव  की  प्रगति  धधकती  रहेगी  उससे

 औद्योगिक  झगड़े  उत्पन्न  होते  रहेंगे  ।  मैं  प्रार्थना  करता हूँ  कि  श्रम  मंत्री  कम  से  कम  इस  उद्योग

 मे ंदी  जाने  वाली  मजूरी  की  जांच  करने  के  लिये  एक  न्यायिक  समिति  नियुक्त  करेंगे
 ।

 महोदय
 :  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  हुआ
 ।

 श्री  बंसी  लाल
 :

 मैं  विधेयक  का  विरोध  करना  चाहता  हूँ  ।  प्रस्तुत  हुए  विधेयक  का

 अभिप्राय  मोटर  गाड़ी  भ्र घि नियम  की  धारा  ६४  के  स्थान  पर  कुछ  भ्रष्ट  उपबन्ध  रखना  है  |  विधेयक

 के  प्रस्तुतकर्ता ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  बहुत से  मालिकों  द्वारा  रखें  गये  मज़दूरों  की  हालतें

 बहुत ही
 शोचनीय  हैं  ।  मुझे इस  बात  में  संदेह  है

 कि  मोटर  गाड़ी  भ्र घि नियम  में  यहां  वहां  संशोधन

 करने से  हालत में  सुधार  हो  सकता  है  ।  मेरी  राय  है  कि  मोटर  परिवहन  उद्योग  में  मज़दूरों  की  शोचनीय

 हालत  में  केवल  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  से  ही  सुधार  हो  सकता  है  ।  अब  समय  शझा  गया  है  कि

 सरकार  देश,में  मोटर  परिवहन
 उद्योग

 के  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  कार्यवाही करे  ।

 दूसरी  मैं  माननीय  मित्र  को  यह  याद  दिलाना  चाहता  हुं  कि  सब  ही  परिवहन  मालिक

 बड़े-बड़े  पूंजीपति नहीं  है  ।  कुछ  ऐसे  भी  हैं  जिनकी  कुल  एक  बस  या  एक  ठेला  है और वे  उससे

 जीवन  निर्वाह करते  कुछ  ऐसे  मार्ग  हैं जिन पर  एक  या  दो  बसों  का  काम  हैं  परन्तु  १०,

 १५  या  २०  बसों को  अनुज्ञा  दे  दी  गई  हैं  इसके  परिणामस्वरूप  एक  व्यक्ति  की  बारी  एक

 में  एक  बार  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  विधेयक  में  उल्लिखित

 सारी  सुविधायें  दी  जा
 सकें

 ।  इस  थोड़े  से  विधान  से  कुछ  नहीं  हो  सकता
 ॥

 मेरे  मित्र  ने  सुझाव  दिया  है  कि  इन  मजदूरों  का  बीमा  श्रनिवायं  होना  चाहिये  ।  परन्तु  हमें  बहुत

 सी  बातों  का  ध्यान  रखना  है  यह  कि  इन  मज़दूरों  को  ब्या  सुविधायें  दी  जा  सकती है
 भ्र

 क्या  सुविधायें  नहीं दी  जा  सकतीं
 ।

 परिवहन  मज़दूरों  की  सहायता  करना  तब  ही  सम्भव  हो  सकता  है

 जब  कि  सरकार  इस  का  राष्ट्रीयकरण करे  ।

 श्री द्०  wo
 गोपालन

 मेरे  मित्र  ने  अभी  कहा  था  कि  परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण

 होना  चाहिये  तब  सब  बुराइयां  दूर  हो  जायेंगी  ।  हम  भी  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण के  विरुद्ध  नहीं

 परन्तु  मैँ  यह  कहना  चाहता हूँ  कि  भारत के  कुछ  ऐसे  राज्य  भी  हैं  जहां पर  परिवहन का

 करण  हो  चुका  हैँ  तब  भी  मज़दूरों  की  स्थितियां  वैसी  ही  बनी  हुई  हैं
 ।

 उदाहरणार्थ  मद्रास  और

 कोर-कोचीन  को  इन  दोनों  राज्यों  में  राष्ट्रीयकरण  किया जा  चुका  gate  स्थितियों
 में  फिर

 भी  अन्तर है  ।  कुछ  ऐसे  संविहित  उपबन्ध  भी  होने  चाहियें  ताकि  स्थितियों में  एकरूपता  हो
 ।  परिवहन

 कर्मचारियों के  लिये  पिछले  कई  वर्षों  से  कुछ  भी  नहीं  किया गया  है  ।

 सड़क  परिवहन  का  हमारे  देश की  भ्रमण  व्यवस्था  के
 विकास  मेंएक  महत्वपूर्ण  स्थान है  |

 इस  से  दूर  के  क्षेत्रों  में  सस्ते  दामों  पर  परिवहन  की  व्यवस्था  हो  सकती  है  |  परिवहन  के  सम्बन्ध

 में  हम  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कुछ  रकम  पृथक  रखी  इसलिये  यह  अत्यन्त  झावइ्यक

 ह ैकि  परिवहन  कर्मचारियों  की  स्थितियों  की  जांच  की  जाय े।
 ——  oe

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अंग्रेज सड़क  परिवहन  में  दिलचस्पी  नहीं  रखते  थे  ।  वे  रेलवे  की  ही  चिन्ता करते  थे  कौर  जहां

 लवें को  अंग्रेज़ों  का  संरक्षण  प्राप्त  सड़क  परिवहन  को  भुलाया  जता  यही  कारण  था  कि

 उन्होंने  VERE  का  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  अधिनियमित  किया  ।  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  से  पुर्व  इस

 प्रधिनिथम  को  किसी  ate  अधिनियम  द्वारा  प्रतिस्थापित  करना  होगा  ।

 इसके दो  कारण  हैं  ।  PERE  के  अधिनियम की  धारा  ६४  में  एक  सप्ताह  में  ५४  घंटे  प्रति

 दिन
 €

 घंटे  काम  करने  की  व्यवस्था  है  ।  दूसरे  कारखानों में  मजदूरों को  €  घंटे  प्रतिदिन  काम  नहीं

 करना  पड़ता  है  ।  यही  नहीं  परिवहन  मज़दूर को  काम  करने  से  काम  समाप्त  करने  तंक £

 नहीं  बल्कि  लगभग  १२  घंटे  प्रति  दिन  काम  करना  पड़ता  है  ।

 दूसरा  कारण  यह  है  कि  .  8h3E  के  अधिनियम  में  पुलिस  को  मनमानी  करने  के  शभ्रधिकार

 मिल  गए  हैं  ate  बसों  को  चलाना  शैलसम्भव  हो  गया है  ।  केवल  इतना  कह  कर  कि  रफ्तार  तेज है  या

 ब्रेक  ठीक  नहीं  हैं  बस  को  चलाने  से  रोक  सकते  हैं  सनौर  ,  परिणामस्वरूप  नीचे  से  ऊपर  तक  उन्हें  घस  देनी

 पड़ती  है  ।  मैं  एक  ऐसे  व्यक्ति  को  जानता  हूँ  जिसके  पास  दस  बसें  हैं  उसे  १२०  रुपये  प्रति  दिन  प्रत्येक

 व्यक्ति  को  घस  देनी  पड़ती  है  ।  यदि  वह  ऐसा  न  करे  तो  उसे  ahs  रकम  खर्च  करनी पड़े  |

 इसलिये  परिवहन  कौर  पुलिस  के  सिपाही  को  इस  शअ्धिनियम  के  aaa  जो  अधिकार

 मिल  गए  हैं  उन्हें  उनसें  वापस ले  लिया  जाय  कौर  कोई  अन्य  प्रशासनिक निकाय  स्थापित  किया  जाय  ।
 च्

 बहुत  से  नगरों  में  जहां  राष्ट्रीयकरण  हो  चुका है  वहां पर  मजदूरों  पर  जो  साधारण

 विधियां  लाग  जैसे  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  कौर  मजूरी  भुगतान  afatran,  वे  परिवहन

 कार्यकर्ताओं  पर
 लागू  नहीं  होतीं

 ।
 इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 का  यह  एक  भी  कारण  है
 ।

 मेरे  मित्र  ने  ऐसे  व्यक्ति की  चर्चा
 की  है  जिनके  पास  मोटर  गाड़ियां  कम  संख्या  में  हैं  परन्तु

 ऐसे २०  या  तीस  व्यक्ति  मिल  कर  एक  संघ  बना  सकते  हैं  ताकि  उन  व्यक्तियों का  ख़र्चे  कम  हो  ।

 इसके  बाद  मैं  देश  के  भीतरी  भागों  में  विश्वास-गृहों  की  व्यवस्था  किये  जाने  के  सम्बन्ध में  कछ

 कहना  चाहता  हूँ  ।  प्रायः  बसों  को  ऐसे  स्थानों  पर  ठहरना  पड़ता  जहां  मोटर  चालक  के  चाय  पीने  तक

 क॑  लिये  कोई  दुकान  नहीं  होती  |  कई  बार  चालकों  )  कंडक्टरों को  इन  स्थानों  पर  रात

 को  सोना  पड़ता  है  ।  श्र  वे  इन  स्थानों  पर  भलीभांति  सो  नहीं  सकते  क्योंकि  वह  स्थान  मलेरिया ग्रस्त  क्षेत्र

 हो  सकता  है  |  रात  भर  मच्छरों  के  कारण  वे  सो  नहीं  सकते  ।  ऐसे  स्थानों  पर  विश्वास-गह न  होने

 कारण  चालकों  )  कंडक्टरों  को  खुले  में  सोना  पड़ता  इसका न  केवल  उनके  स्वास्थ्य

 पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  बल्कि  बसों  के  चलने  शर  यात्रियों  की  सुरक्षा  पर  भी  इन  बातों
 का

 प्रभाव  होता

 है  इसलिये  परिवहन  कर्मचारियों  के
 लिये

 ऐसे  स्थानों  पर
 विश्राम

 गृह  बनाया  जाना
 आवश्यक  है  ।

 इन्हें  बीमारी  की  छुट्टी  और  बीमारी की  अवस्था  में  मिलने  वाले  लाभ  भी  प्रदान  किये  जाने

 चाहिये ।  दूसरे  देशों में  ऐसी  ara  शाखायें  होती  हैं  जहां  परिवहन  तथा  रेलवे  कर्मचारियों  को

 भ्रनिवार्थ  रूप से  वहां जाकर  वर्ष  में  कम  से  कम  एक  महीना  झा राम  करने  के  लिये  कहा  जाता  है  |

 इसी  प्रकार  के  लाभ  हमारे  कार्यकर्ता ग्र ों  को  भी  मिलने  चाहियें  इसी  सम्बन्ध  में  खण्ड  १६  में  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 भविष्य  निधि  और  उपदान  के  लाभ भी  परिवहन  कर्मचारियों को  मिलने  चाहिये  ।  विधेयक

 में  कहा  गया  है  कि  कर्मचारी  '  भविष्य  निधि  अघिनियम के  उपबन्ध  परिवहन  कर्मचारियों  पर  भी

 लागू  होने  चाहिये  ।  उपदान  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसी  ही  व्यवस्था  की  गई  हूं
 ।

 जसा  कि  प्रस्तुतकर्ता ने

 कहा
 था  ।

 परिवहन  उद्योग  में  अत्यघिक  लाभ  उठाया  जाता  है
 ।  इन  में  से  कर्मचारियों  को  भी  लाभ

 पहुँचाया जा  सकता  है  ।
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 सभी  मोटर  गाड़ी  परिवहन  कर्मचारियों  का  श्रनिवायें  रूप  से  बीमा  भी  होना  चाहिये  ।

 जैसा कि  प्रत्यायोजित  विधान  के  ज्ञापन  में  कहा  गया  मोटर  परिवहन  में  दुर्घटनायें  की  अधिक

 सम्भावनींयें  इसलिये  सभी  परिवहन  कर्मचारियों का  बीमा  झावइ्यक है  ।  सभी  सम्बन्धित  दलों

 से  परामर्श  के  ्  बीमे  की  दर  कौर  बीमे  की  किश्त  की  अवधि  नियत  की  जा  सकती  है ं।

 ये  कुछ  एक  महत्वपूर्ण  बातें थीं  जिनकी  atc मैं  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता था  ।  या

 तो  उन्हें इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  या  अपनी  ae  से  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  करना

 चाहिये  जिस  में  मोटर  परिवहन  कर्मचारियों  को  सभी  महत्वपूर्ण  लाभ  दिये  जाने  की  व्यवस्था  हो  ।

 इस  देश  में  थे  तब  PERE  का  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  पारित  किया  गया  था ।  इस

 अ्रघिनियम  में  कई  एक  aa  हैं  प्रौढ़  दोष  हैं  ।  १६४७ के  गरचा  हमने  कुछ  एक  जो  अधिनियम

 पारित  किये  हैं  इस  भ्र धि नियम  के  कुछ  उपबन्ध  उनके  प्रतिकूल  भी  हैँ  |  हमारा  देश  स्वतन्त्र  देवा  हैं

 mit  हम  राष्ट्रीय  पुननिर्माण  की  बात  सोच  रहे  इसलिये  मैं  सरकार  से  इस  प्रश्न  पर  नए  दृष्टिकोण

 से  सोचने  का  करूंगा
 |

 aaa  पीठासीन हुए

 श्री  कार  कार  शास्त्री
 :

 मैं  प्नानरेबिल  मेम्बर  सदस्य

 विपुल  राव  जी  को  इस  बात  के  लिये  बधाई  देता  हूँ  कि  उन्होंने  इस  महत्वपूर्ण  विषय  की  ज़ोर  इस  सदन  का

 घ्यान  झाकर्षित  किया है  ।  उन्होंने  मोटर  वै हि किल्स  ऐक्ट  गाड़ी  अधिनियम )  ,  सन्  2eRze HT की

 धारा  ६४  में  संशोधन  रखा है  इस  संशोधन  द्वारा  उन्होंने  मोटर  व्यवसाय में  काम  करने  वाले

 कर्मचारियों  की  दशा  पर  विचार  किया  है  ।  मेरा  ख्याल  यह  है  कि  जो  संशोधन  उन्होंने  रखा  है

 जो  मांग  उन्होंने  इस  विधेयक  के  जरिये  से  सदन  के  सामने  की*  हैं  मेरा  विश्वास हैं  कि  उसमें

 कोई  ऐसी  चीज  नहीं  है  जो  कि  दूसरे  व्यवसायों  में  काम  करने  वाले  कमेंचारियों  को  प्राप्त  न  या  गवर्नमेंट

 ने  जिस  पर  ख्याल  न  किया  हो  कि  यह  चीज़  मजदूरों  को  मिलनी  चाहिये  |  सवाल  यह  उठता  है  कि  जब

 दूसरे  व्यवसायों  के  कर्मचारियों  के
 सम्बन्ध

 में  यह  विचार  किया  जा  सकता  हैं  कि  उन  को  इतवार

 की  छुट्टी  मिलनी  झगर  उनसे  ज्यादा  काम  लिया  जाये  तो  उनको  श्रोवर  टाइम  मिलना

 अगर  वह  घायल  हो  जायें  तो  उनको
 :
 काम्पैंसेशन  )  मिलना  are  ज़हाँ  कहीं

 वह  काम  करते  हैं  वहां  उनके  उठने  बैठने  के  लिये  ठीक  जगह  होनी  अगर  वे  बीमार  पड़

 जात ेहैं  तो  उनकी  छुट्टी  मिलनी  भ्रमर  दूसरे  व्यवसायों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के

 लिए  यह  समझा  जाता  है  कि  एक  इन्सान  की  जिन्दगी  के  लिये  श्र  खास  तौर  से  एक  मजदूर  और

 कर्मचारी
 की

 जिन्दगी
 के

 लिये
 ये

 चीजें  आवश्यक  तो  कोई  वजह  नहीं  मालूम  होती कि  ट्रांसपोर्ट

 में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  जीवन  के  लिये ये  चीजें  क्यों  आवश्यक  नहीं  समझी

 जातीं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  का  भाषण  बड़े  ध्यान  से  सुन  रहा  था  सोच  रहा  था  कि  इस  विषय  में

 पता  नहीं  माननीय  मंत्री  जी  क्या  विचार  रखते  हों
 ।

 हम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  को  शुरू  करने  जा  रहें  हैं  और  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  सब  से

 बड़ा काम  हमारे  सामने  यह  है  कि  हम  देश  का  उत्पादन  देश  का  व्यवसाय  देश  में  जो

 उत्पादन  हो  उसको  सुदूर  गांवों  तक  पहुंचा  और  इसके  लिये  श्राप  इस  बात  को  मानेंगे  कि  ट्रांसपोर्ट

 का  व्यवसाय ही  ऐसा  हैं  कि  जिसके  जरिये  से  हम  दूर  दूर  देहातों  तक  प्रपन  माल  को  पहुंचा  सकते  है
 जब

 कभी  यहां  पर  परिवहन  मंत्री  जी  का  भाषण  है  उन्होंने  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कौर  वास्तव

 में  इस  विषय  पर  उनका  ध्यान  आ्राकर्षित  हुआ  है  कौर  वह  विश्वास  करते  हैं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  ट्रांसपोर्ट  का  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  हिस्सा  होगा  ।  फिर  सवाल  यह  उठता है  कि  नगर  ऐसी  हालत है  तो
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 क्या  वजह  है  कि  इस  व्यवसाय  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  दशा  की  कौर  क्यों  ध्यान  न  दिया  जाये  ।

 जो  सन्  १६३६  का  मोटर  वै ही किल्स ऐक्ट  है  उसमें  बहुत सी  a  बातों  की  व्यवस्था  है  लेकिन  जहां
 तक

 कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  हैं  उनके  केवल  काम  के  घंटों  के  बारे  में  तो  व्यवस्था  है  लेंकिन  wie  किसी
 बात

 के  बारे  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  उनकी  क्या  हालत  हो  ।  यहां  तक  मान  लिया  गया  है  कि  व्यवसाय के

 प्रबन्ध  में  भी  कर्मचारियों  का  हिस्सा  होना  चाहिये  ae  राज  देश  में  समाजवाद  की  धूम  मची हुई  है

 आज  यह  कहा  जा  रहा  हैं  कि  व्यवसाय  में  मेहनत  करने  बाला  इन्सान  समाज  में  उच्च  स्थान  प्राप्त  करेगा
 ।

 ऐसी  स्थिति  में  ट्रांसपोर्ट  व्यवसाय  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  ने  उम्मीद  की  थी  कि  जब  सन्  Pee FH के

 मोटर  वै ही किल्स  ऐक्ट  में  सरकार  संशोधन  करेगी  तो  इस  बात  का  जरूर  ध्यान  रखेगी  कि  कर्मचारियों  की

 अवस्था
 में  सुधार  किया  जाये  ।  पर  झ्रफसोस  कि  मोटर  वै ही किल्स ऐक्ट  सन्  cERE

 जब  संशोधन

 के  लिये  सदन के  सामने  सरकार  द्वारा  लाया  गया  तो  उसमें  यह  चीज़  तो  की  गई  कि  उनके  लाइसेंस

 को  बढ़ा  दिया  सजायें  बढ़ा दी  पुलिस  को  ज्यादा  पावर्स दी  लेकिन  areas है  कि

 सरकार का  ध्यान  इस  व्यवसाय में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  झोर  नहीं  उसने यह  नहीं

 सोचा  कि  ये  भी  इन्सान  इनके  भी  बाल-बच्चे  हैं  ।  उसी  का  यह  नतीजा  है  कि  श्राज  ड्राप  देश  के

 किसी  हिस्से  में  जायें  ate  ट्रांसपोर्ट  व्यवसाय  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों से  बात  करें  तो

 मालूम  होगा  कि  उनमें  संतोष  है  |  हिन्दुस्तान  में  मजदूरों  की  रक्षा  करने  के  लिये  बहुत  से  काननू बने

 हुए  हैं  लेकिन  उनमें  से  कोई भी  कानून इन  ट्रांसपोर्ट  कर्मचारियों  को  लागू  नहीं  होता
 ।

 श्रगर  ये

 लोग  अपनी  मुसीबत  को  दर  कराने  के  लिये  वाज  उठाते  हैं  तो  कोई  सुनवाई  नहीं
 अ्रगर व

 सघन  करते  हैं  तो  उनको  दंडित  किया  जाता  है  ।  अब  प्रइन  यह  है  कि  उनके  झगड़ों  को  किस  तरह से

 ते  किया  जाये
 ।

 tea  डिस्प्यूट्स  ऐक्ट  विवाद  उनको  लागू  नहीं  होता |  ऐसी

 हालत में  उनके  लिये
 दो  ही  रास्ते  रह  जाते  हैं  ।  या  तो  जो  जुल्म  उन  पर  होता  है  उनका  जो  शोषण

 होता  हैं  उसको  वे  चुपचाप  सहन  करते  शर  या  उस  के  खिलाफ  झा वाज  उठाकर  दण्ड  भोगें  |  जब

 ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  जाती  है  ate  कर्मचारियों  की  कहीं  सुनाई  नहीं  होती  तो  वे  निराश  हो  जाते  हैं  और

 उन  में  प्रसन् तो  पैदा  हो  जाता  हैं  कौर  वे  सोचत ेहैं  कि  एक-एक  करके  शभ्रावाज  उठाने  से  हमारी  नहीं

 होगी  इसलिये  हम  सब  मिल  कर  झ्रावाज  उठायें  ताकि  सरकार  का  ध्यान  हमारी  कौर  आकर्षित  हो  ।

 यही  वजह  है  कि  ट्रांसपोर्ट के
 कर्मचारियों

 में
 भी  भ्र भी  जागृति  भराई  है  प्रौढ़  उन्होंने  यह  महसूस

 किया है  कि  जब  तक  सारे  देश  के  कर्मचारी  एक  साथ  अपनी  दशा की  कौर  जनता का  ध्यान  झ्राकर्षित

 नहीं  करेंगे  तब  तक  शायद  सरकार  का  ध्यान  भी  श्राकषिंत  नहीं  होगा  ।  इसलिये  सन्  PUY  में

 प्राइवेट  सेक्टर  के  लोगों  ने  कौर  पब्लिक  सेक्टर  के  कर्मचारियों भी  जो  कि  ट्रान्सपोर्ट  व्यवसाय

 में  लगे  उन्होंने  अरपना
 एक  झील  इंडिया  संगठन  बनाया ।  मैं  सिर्फ़ एक  बात

 पर  ध्यान  दिलाना चाहता  हूँ  कौर  ज़ोर  देना  चाहता  हूँ  कि  श्राज  ट्रासपोर्ट  के  कर्मचारियों  की

 तरफ़  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  उनके  प्रति  उपेक्षा  का  व्यवहार  बनता  जाता है  अर इस नाते इस  नाते

 लोक-सभा के  अन्दर  इस  विधेयक  को  पेश  करके  माननीय  सदस्य ने  गवर्नमेंट  का  ध्यान  उनकी  समस्या

 की  कौर  दिलाया  है  समय  झरा  गया  है  जब  सरकार  को  उनकी  हालत  में  सुधार करने  के  लिये

 आवश्यक  क़दम
 उठाने

 चाहियें  क्योंकि  सरकार  का  ध्यान उनकी  कौर  आकर्षित  नहीं  हु भाप ौर शौर

 किसी  में  परेशानी  की  हालत  में  उन्होंने  अपनी  कोई  देशव्यापी  प्रदर्शन

 किया  तब  गवर्नमेंट  यह  कहेगी  कि  प्रजातन्त्र वाद  के  इस  युग  में  समाजवाद  के  इस  युग  में  इन  प्रदेशों

 की  क्या  आवश्यकता है  ।  इसलिये  जब  वह  अपनी  शझ्रावाज़ उठाते  हैं  र  हाथ  पैर  जोड़  कर

 प्रगति  बात  कह  रहे  हैं  तो  सरकार  को  यह  उचित  है  कि  झगर  उनकी  बात  जायज  है  तो  उसकी

 ध्यान दे  कौर  उनको  राहत  पहुँचाये  और  इसकी  कोई  वजह  नहीं है  कि  जब  वह  प्रदर्शन  करें  और

 मैं  तो देशव्यापी  भ्रान्दोलन
 तभी  गवर्नमेंट  उनकी  बात  को  यह  बात  मुनासिब नहीं  है



 &R  मोटर  गाड़ी  २४  PEXE

 कार  कार  शास्त्री |

 समझता  हूँ  कि  जो  बात  जायज  गवर्नमेंट  को  उस  बात  को  तुरन्त  सुनना  चाहिये
 |

 हमारा  ख्याल  यह

 है  कि  प्राइवेट  सेक्टर  के  कमंचारियों  ने  भी  शीरानी  कान्फ्रेंस  की  अपनी  मांगों  का  मस्वदा

 तैयार  fear  भ्र  हमारा  ख्याल  &  कि  उसको  उन्होंने  सरकार  के  पास  भेजा  होगा  ।

 पब्लिक  सेक्टर  के  कर्मचारियों  नें  भी  अपना  झ्र खिल  भारतीय  सम्मेलन
 शौर

 मुझे  उम्मीद है  कि  वहां पर  जो  प्रस्ताव पास  हुए  होंगे  उनको  सरकार  के  पास  पहुँचाया होगा  कौर  मैं

 यह  भी  उम्मीद  करता  हूँ  कि  दोनों
 तरफ़

 के  कर्मचारियों  ने  जो  अपने  प्रस्ताव  भेजे  उन  पर  सरकार

 ने  विचार किया  इसलिये मैं  यह  नहीं  कह  सकता  हूँ  कि  झ्राखिर  को  जो  यह  विधेयक  पेदा  किया

 गया हूँ  उसके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  राय  क्या  है  मुमकिन  है  कि  सरकार  यह  कहें कि
 विधेयक

 जिस  रूप  में  पेश  किया  गया  है  वह  मुनासिब  नहीं  या  उसका  तरीका  ग़लत  है  शौर  उस

 पर  वह
 जो

 खुद  विधेयक  वहू  इससे  बहुत  ज्यादा  अच्छा  तो  मुझे  इसमें भी  कोई  एतराज़

 नहीं  है  ।  हमारे  माननीय  सदस्य श्री  टी०  बी०  विशाल  राव  की  मेहनत  का  यह  नतीजा  निकलें

 कि  गवर्नमेंट इस  विधेयक  को
 न  स्वीकार

 करे  और  वह  यह
 श्रीनिवासन

 दे  दे  कि  वह  स्वयं  अपनी

 से  इस  सम्बन्ध  में  एक-विधेयक  लोक-सभा में  पेश  करेगी  ।  सरकार  झगर  इस  तरह की  घीषणा  यहां

 पर  कर  सके  कि  ag  खुद  एक  ऐसा  विधेयक  यहाँ  पर  ला  रही हैं  जिसके  ज़रिये  देश भर  में  ट्रान्सपोर्ट

 के  जितने  कर्मचारी  उनकी  सर्विस  कंडीशंस  की  रेगुलेटर  होंगी  कौर  उनको

 सुविधाएं  दी  तो  मैं  समझता  हूँ  कि  हमारे  माननीय  सदस्य  ने
 जो

 इस
 विधेयक

 को
 तैयार  करने

 में  मेहनत  की  है  वह  सफल  समझी  जायगी  ।  सारे  देश  के  ट्रान्सपोर्ट के  कमंचारो  बड़ी  उत्सुकतापूर्वक देख

 रहे  होंगे  कि  इस  विधेयक  के  ज़रिये  लोक-सभा में  जो  हमारी  आवाज़  पहुँचाई गई  उसके  बारे  में

 गवर्नमेंट का  क्या  जवाब  है  ।  मैं  सरकार से  प्रौढ़  माननीय  मंत्री  से  केवल  एक  ही  aia  करूँगा  कि
 र

 झ  के  बी  ने  के  et  में  के  के  रे  में तो फ़वं  हो

 सकता  हैं  लेकिन  उनकी  बात  को  सही  समझते  हैं  तो  आपको  उसको  स्वीकार  करना  चाहिये

 कौर  अ्रापको  श्रीनिवासन  देना  चाहिये  कि  वास्तव  में  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  करना  चाहती  है  |

 ms हम  देखते  हैं  कि  खानों  कौर  दूसरे  उद्योगों  में  लगे  हुए  कर्मचारियों के  वास्ते

 तो  हम  कायदे  कानून  बनाते  हैं  ौर  सर्विस  कंडीशंस  मौजूद  फिर  क्या  वजह  है  कि  हम

 कोई  एक  ऐसा  अखिल  भारतीय  कानून  नहीं  बना  सकते  जिसके  ज़रिये  से  इस  व्यवसाय  में  काम  करने

 वाले  कर्मचारियों  की  में  कोई  सुधार  हौसले ।  राज  हालत  यह  है  कि  शझ्रलग-ग्रलंग  राज्यों में

 अलग-रल  क़ायदे  कानून  बने  हुए  हैं  की  मरज़ी पर  है  कि  जिस  तरीक़े

 से  चाहें  उनके  साथ  सलूक  मनमाने  ढंग  से  उनके  साथ  वर्ताव  करें  ae  कोई  उनक  रवैया
 LN  an

 के
 खिलाफ

 आवाज़  बुलन्द
 करे

 तो  उसको  जिस  तरीक़े से  चाहें  दंडित  करें  र  जिसका  नतीजा  यह

 होता है
 कि  कर्मचारी

 लोग  सज़ा  भी पाते हैं  कौर  उनमें  निराशा  कौर  परेशानी  की  भावना  फैलती

 है  पौर  यह  मानी  हुई  बात  है  कौर  इस  सिद्धान्त  को  सभी  मानते  हैं  ौर  सरकार  भी  मानती  कि  जो

 काम  करने
 वाला  व्यक्ति  हैं  we  उसके  जीवन  में  सुख  कौर  शान्ति  न  गौर  उसके  दिल  में

 न  तो
 उसको

 काम  करने  में  उत्साह  पैदा  नहीं  हो  सकता  |  श्राप  चाहे  देशभवित ~  3.1
 संकट  मह  कितने  ही  के  नारे  बुलन्द  क्यों

 न
 करें  लेकिन  यह  जानिये  कि  जो  मेहनत  करने  वाला

 है  जरगर  उसके  जीवन  में  सुख  नहीं  ate  शान्ति  नहीं  तो  उसे  झपने  काम  को  करने  की  प्रेरणा नहीं

 मिल
 सकती

 ।  सारे  देश  में  इस  चीज़  को  स्वीकार  किया  जा  चुका  है  कि  मगर  देश  का  उत्पादन  बढ़ाना

 हो  श्र  व्यवसाय की  तरक्की  करनी  हो  तो  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  जो  मेहनत  करने  वाले  लोग

 जो  श्रमजीवी  वर्ग  उनको  संतुष्ट
 रक्खा

 जाय  कौर  उनको  काम  करने  के  लिये  प्रोत्साहन
 प्रेरणा

 मिलनी  चाहिये  ।
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 इस  विधेयक  में  हमारे  काम  के  घंटों  की  बाबत  कहां  गया  है  कि  हमारे  काम
 के

 घंटे  निश्चित

 किये  जायें  जिससे  arr  जो  हमारे  कमंचारियों से  ज्यादा  काम  लिया  जाता  वह
 न

 हो
 सके

 ।  यह

 क्या  इंसाफ़  हैं  कि  दूसरे  व्यवसायों  मेंजो  काम  करने  वाले  लोग  हैं  वह  तो  थोड़े  घंटे  काम  करें  लेकिन

 ट्रान्सपोर्ट  विभाग में  जो  काम  करने  वालें  कर्मचारी  हैं  बे  ज्यादा  घंटे  काम  करें
 ?

 मंत्री  महोदय

 सरकार  यह  समझती  है  कि  ट्रान्सपोर्ट  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  का  काम  अपेक्षाकृत  बहुत  हलका

 है  और  उसमें  कोई  ज्यादा  मेहनत  नहीं  है
 ?

 नगर  सरकार  का  ऐसा  ख्याल  बना
 तो

 में  उनको

 कहना  चाहता  हूँ  कि  बाप  बहुत बड़े  भ्रम में  हैं  औरत  सोच  कर
 श्राप

 में  काम
 करने

 वाले

 कर्मचारियों  के  साथ  बहुत  wears  कर  रहे  हैं  ।  श्राप  स्वयं  अंदाज़ा  लगायें  कि
 जो

 ड्राइवर  इंजन  चलाता है

 या  जो  ड्राइवर  मोटर  चलाता  है  उसका  काम  कितना  जोखिम  ate  मुश्किल  हैं
 ।

 हर  क्षण  उसकी  निगाह

 चौकन्नी  रहती  है  कि  कहीं  कोई  एक्सीडेंट  न  हो  जाये  ale  वह  भ्र परं  काम  से  एक  क्षण  के

 लिये भी  गाफ़िल  नहीं हो  सकता  क्योंकि  उसकी  एक  क्षण  की  जरा  सी  गफ़लत  से  काफ़ी  जान  भ्र

 माल  का  नुकसान  हो  सकता  है  |  यह  बहुत  जरूरी  हैं  कि  उनसे  ज्यादा  घंटे  काम  नहीं  लिया  जाय
 ।  इस

 विधेयक  के  जरिये  उनके  काम  के  घंटे  निश्चित  करने की  व्यवस्था  की  जा  रही हैं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त

 इस  विधेयक  द्वारा  यह  भी  मांग  पेश  की  गई  है  कि  हफ्त ेमें  एक  रोज़  की  उनको  छुट्टी  मिलनी  चाहिये

 मौर  मेरा  ख्याल  है  कि  माननीय  मंत्रों  इससे  इंकार  नहीं कर  सकते कि  एक  इंसान जो
 रोज़ाना

 .€,  १०  घंटे  काम  तो  उसको  सप्ताह  में  एक  दिन  का  अवकाश  न  मिले  ।  भ्र ौर  भ्रमर  हफ्ते

 में  एक  दिन  की  छुट्टी  की  मांग  उनकी  कौर  से  की  जाती  है  बरो  क्या  उसे  गैर-कानूनी  या  नामुनासिब  समझा

 जायगां  |  हफ्ते  में  एक  दिन  का  भ्राता  बिलकुल सही  तौर  पर  बे  मांगते हैं  कौर  इसलिये  मांगते हैं  ताकि

 वह  बाक़ी  दिनों  में  ज्यादा  मेहनत  दिल  लगाकर  काम  कर  सकें  ।  इस  विधेयक  के  ज़रिये  वे  चाहते

 हैं  कि  उनकी  दवादारू  का  भी  इन्तजाम  हो
 ।  राज सब  जगह  पर  इस  बात

 की  अ्रावाज़ उठाई जा उठाई  जा

 रही है  कि  अगर  काम  करने  वालें  कर्मचारियों  का  सेवा  कार्ये करते  हुए  स्वास्थ्य  खराब  हो  जाता

 है  तो  उनके  इलाज  तौ  दवादारू  का  प्रबन्ध  होना  तो  ट्रान्सपोर्ट  के  कर्मचारी

 लिये  दवादारू  के  प्रबन्ध  की  मांग  करते  तो  इसमें  मुझे कोई  शभ्रमुचित  बात  मालूम  नहीं  होती  है  ।

 कल  रेलवे  मिनिस्टर  साहब  ने  जब  यहां  पर  स्पीच  दी  तो  उन्होंने  रेलवे  कर्मचारियों  को  दी  जाने

 वाली  चिकित्सा  आदि  सुविधाघरों  का  जिक्र  किया  site  बतलाया  कि  कमेंचारियों  के  लिये  एक  टी
 ०  बी ०

 अस्पताल  खोला  जायगा  हमें  यह  सब  सुन  कर  बड़ी  खुशी  हुई  कि  वे  रेलवे  कर्मचारियों को

 चिकित्सा  और  अन्य  सुविधायें  देने  जा  ५ र: हहे हैं झौ  उनकी  दशा  सुधारने  में  प्रयत्नशील  लेकिन  साथ

 ही  श्राइचये भी  इस  बात  से  होता है  कि  हांलाकि  वही  रेलवे  मिनिस्टर  ट्रान्सपोर्ट  के  भी  मिनिस्टर

 उन्होंने  रेलवे  के  कर्मचारियों  की  दशा  में  सुधार  करने के  लिये  जो  योजना  बतलाई  श्रौर  चिकित्सा

 शादी  सुविधाश्रों  का  ज़िक्र  उससे  सारे  सदन  को  प्रसन्नता  हुई  कौर  उनकी  घोषणा  का  सारे  देश

 के  लोगों  ने  स्वागत  किया  लेकिन  उनका  ट्रांसपोर्ट  के  कर्मचारियों  को  दशा  सुधारने  को  कौर  ध्यान

 न  किसी  तरह  का  उनके  लिये  क़ानून  न  बनाया  जाय  कौर  किसी  तरह  का  प्रबन्ध न  किया  जाय

 तो  वह  श्राइचर्य  at  दुःख  की  बात  है  ।  साथ  ही  साथ  कर्मचारी  चाहते  हैं  कि  उनको  विद  पेਂ

 सहित
 मिलें

 ।
 काफ़ी  संघर्षों

 के
 बाद  मुल्क  के  मज़दूरों  को  यह  छुट्टी का  हक़  मिला

 शर  यह  माना  गया  कि  छुट्टी  तनख्वाह  के  साथ  मिल  ay  ट्रान्सपोर्ट  में  काम  करने  वाले  इस  मांग

 को  पेश  करते हैं  तो  इसमें  कौन सी  अनुचित  बात है  कौर  ऐसी  कौन सी  गलत  बात  है  जिसे  इंकार

 किया  जासकता  साथ ही  साथ  में  अगर  काम  करने  के  सिलसिले  मे ंवे  घायल  हो  जाते चोट

 लग  जाती  है  भ्र ौर  में  दाखिल  हो  जाते हैं  तो  अगर  उन  दिनों  का  पैसा  वे  wet  एम्पलायसं

 से  मांगते  हैं  तो  क्या  बेजा  मांगते हैं  ।  ada  कम्पेनसेशन  ऐक्ट  यहां पर  पास  हुआ  कौर  मांननीय

 मंत्री  ने
 यहां  पर

 श्रीनिवासन  दिया  कि  हम  कम्पेनसेदान  ऐक्ट  में  शीघ्र  सुधार  करना  चाहते  हैं
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 आधार  कार

 उन्होंने ने  यह  भी  बतलाया  कि अपनी  ड्यूटी  शभ्रंजाम  देन ेके  सिलसिले  मय्रगर े, ब  कोई  कर्मचारी  घायल

 हो  जाता  है  भ्र ौर  अस्पताल  में  भर्ती  हो  जाता  तो  उसके  इलाज  के  हम  उसको  कुछ  कम्पेनसेशन

 या  मुलाहिज़ा  देने  की  व्यवस्था  रखने का  ख्याल  रखते हैं  तो  क्या  वजह  है  कि  ट्रान्सपोर्ट  के  कर्मचारी

 अगर  यह  मांग  पेदा  करते हैं  कि  चोट  लग  जाने  पर  हमारा  इलाज  करने  का  इन्तजाम हो

 शर  उतने  दिनों  की  छुट्टी  वेतन  सहित  दी
 जाय

 तो  क्या  अनुचित  मांगतें

 इसके  भ्रतिरिकत  प्राविडेंट  फंड  कौर  ग्रेजुएट की  भी  बात  इस  विधेयक में  कही  गई  है  ।

 देखते
 हैं  कि  हमारे  देश  में  aes  एज  पेंशन  निवृत्ति  का  कोई  कानून  नहीं  है  जिसका

 नतीजा
 यह  होता है  कि  वह  इंसान  जो  सारी  ज़िन्दगी  देश  कौर  समाज  की  सेवा  करता  बढ़ा हो

 जाने  के  बाद  ध  को  पाता  है  कौर उसके  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं की  गई  है  ।  ऐसी  हालत

 में
 प्राविडेंट

 फट  प्रेचुइटी .  की  मांग जो  हम  लोगों ने  रक्खी है  वह

 नितान्त  आवश्यक  हैं  और  सरकार  को  उसको  मंजूर  करने में  कोई  नहीं  होनी  चाहिये  ।  प्राविडेंट

 फंड  भ्र ौर  ग्रेजुएट  के  रूप  में  बची  हुई  रकम  बुढ़ापे  में  मुसीबत  के  वकत  उसके  काम  में  जायेगी

 इस  चीज  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  यहां  श्रगर  ट्रान्सपोर्ट  के  कर्मचारी  मांग  करते हैं  तो  मैं

 समझता  हूँ  कि  वे  कोई  अनुचित  मांग  नहीं  पेश  करते  हैं  जब  कि  यहां  पर  कहा  गया  कि  दूसरे  व्यवसायों

 में  लगे
 कर्मचारियों

 को  इन  की  सुविधा  प्राप्त है

 फिर  ट्रांसपोर्ट  के  कर्मचारियों  के  लिये  ही  हमारे  देश  में  चाहे  कोई  कानून  लेकिन

 इस  बात को  श्राप  मानेंगे  कि  संसार  के  दूर  हिस्सों  संसार  के  दूसरे  देवों  ट्रांसपोर्ट  कर्मचारियों

 की  कौर  उनकी  सरकारों  का  ध्यान  गया  ।  प्रभी  जैसा  बतलाया  गया

 इंटरनेशनल
 '  लेबर

 नाइजेशन  श्रम  संगठन  )  ने  एक  कंवेंशन  मनाया
 |

 उसमें  जहाँ  प्रौर  कर्मचारियों  की  कौर

 ध्यान  गया  वहां  उन  का  ध्यान  गंसपोर्ट  कर्मचारियों  की  भी  गया  कौर  उन  के  सम्बन्ध  में  भी  भाई

 एल०  को  ने  विचार  किया  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूँगा  कि  कौन  सी  वजूहात हैं  जिनकी

 वजह  से  इंटरनैशनल  लेबर  आर्गेनाइजेशन के  कंवेंशन  समझौता
 की

 बातों  को  हम  ने  ट्रांसपोर्ट
 चारियों के  सम्बन्ध  में  नहीं  माना

 ?

 अभी  मैं  एक  माननीय  सदस्य  का  व्याख्यान  सुन  रहा  गौर  उनकी  बात  सुन  कर  मुझे  बड़ा

 झाइचर्य हुर |  उन्होंने  इस  अधार पर पर  इस  विधेयक  का  विरोध  किया  कि  वह  चाहते  है ंकि  पहले

 इस  व्यवसाय  का  राष्ट्रीयकरण  हो  जाय  |  जब  राष्ट्रीयकरण  हो  जायेगा  तो  उसके  कर्मचारियों  की

 दशा में  सुधार  होगा  ।  यहां पर  यह  सवाल  उठता हैं  कि  जहां पर  ट्रांसपोर्ट का  राष्ट्रीयकरण  हो

 चुका  है  वहां  भी  कर्मचारियों की  भ्रांत  से  मांगें  पेश की  जा  रही  वहां  पर  भी  कर्मचारियों की  मुसीबतों

 को  पेश  किया  जा  रहा  लेकिन  उन  स्थानों  पर  भी  उन  की  मांगों  को  पुरा  नहीं  किया  गया  हैं  ।  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  जब  तक  सारे  देश  के  ट्रांसपोर्ट  का  नेशनलाइजेशन  (  राष्टीय करण ह  नहों

 जाय  तब  तक  ट्रांसपोर्ट  कर्मचारियों  की  छोटी-छोटी  मांगों  जैसे  हफ्ते  में  उन  को  छुट्टी  दी  बोमार

 पड़  जायें  तो  छुट्टी  दे  दी  घायल  हो  जायें  उन  की  दवादारू  का  इन्तजाम  किया  न  माना

 जाय ?  भ्रमर  ऐसी  बात  हैं  तो  मैं  पूछना  चाहता हूँ  कि  जब  अब  तक  सारे  देश  के  दूसरे  व्यवसायों  का

 राष्ट्रीयकरण  नहीं  तो  उनमें  काम  करने  वाले  कर्मचारियों के  लिये  wet  का  प्रबन्ध  कयों  किया

 गया ?  उनकी  दवादारू  का  प्रबन्ध  क्यों  किया  गया
 ?

 उनकी  हफ्ते  की  छुट्टी का  इन्जाम  क्यों  किया

 गया ?  जिन  व्यवसायों का  अब  तक  राष्ट्रीयकरण नहीं  हैं  अगर  उनमें  कर्मचारियों के  जीवन  को

 सुधारने  की  चीजें  की  गई  हैं  तो  कोई  वजह  नहीं है  कि  राष्ट्रीयकरण  न  होने  के  कारण  ट्रांसपोर्ट

 के  कर्मचारियों  की भ्रोर ही ही  सरकार  का  ध्यान न  जाय
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 मैं  माननीय  मंत्री
 जी

 से  दरख़्वास्त  करता  हूँ  कि  वास्तव में  यह
 AST  महत्त्वपूर्ण  मसला

 है  ।  यह  व्यवसाय  सारे  देश  में  फला  न  है  ।  यह  दस  या  बीस  हजार  मजदूरों का  ही

 सवाल  नहीं  हैं  बल्कि  जैसा  बताया  जो  पब्लिक  सेक्टर  नेशनलाइउ्ड

 सेक्टर  उस  के  अन्दर  भी  कोई  ८०  या ६०  हजार  आदमी  काम  करते  प्राइवेट  सेवटर

 सरकारी  उद्योग  में  काम  करने  वाले  जो  लोग  हैं  उन  की  संख्या  भी  काफी  है  ।  वहां पर  भी

 या  चार  लाख  १  काम  करते  हैं  जो  कि  देश  की  श्र्थेव्यवस्था  में  इतना  महत्वपूर्ण  स्थान  रखते

 उनको  मालिक  की  मर्जी  पर  छोड़  दिया  जाय  झर  उनके  दिल में  अ्रसन्तोष  पैदा हो

 तो  यह  राष्ट्र  के  हित  में  नहीं  उससे  तो  देश  का  अरहत  ही  होगा  ।  इसलिये  इस  महत्वपूर्ण विषय  की

 माननीय  मंत्री  जी  को  प्रवाह  ध्यान  देना  चाहिये  ।  मैं  उम्मीद करूँग  1  कि  जो  विधेयक  पर

 पेश  गया  हैं  उसको  बह  स्वीकार  कर  लेंगे  |

 इस  बात  के  इन्दर  कुछ  कठिनाई  हो  सकती  मैं  इस  बात को  मानता  हूँ  ।  जेसा  किं  ध्यान

 दिलाया  बस  कौनसे  )  मोटर  झ्रोनसं  कोई  बड़े  पूंजीपति  नहीं  यह  सही  बात  हो

 सकती  बहुत  से  भ्र ोन से  छोटे-छोटे  प्रादमी  भी  लेकिन  चूंकि  छोटे-छोटे  meat  मोटरों  के  मालिक

 होते  पूंजीपति  नहीं  होते  इस  कारण  उनके  कर्मचारियों  का  बीमार  पड़ने  पर  इलाज  न  किया

 उनको  इतवार  को  छुट्टी  न  दो  उनको  दूसरो  सुविधायें  न  दी  यह  मुनासिब  बात

 नहीं  हैं  ।  भ्र ौर  भ्रमर  इस  में  कोई  कठिनाई  जाती  भी  है  तो  उसकी  जोर  आप  ध्यान  दीजिये ।  जिस

 तरह से  श्राप  दूसरे  मसलों  को  हल  करते  AA  उम्मीद  है  कि  इस  मसले  को भी  हल  कर  सकते

 अगर  गवर्नमेंट  इस  को  हाथ  में  न  ले  सके  कौर एक  अच्छी  चीज  को  भी  न  स्वीकार  कर  तो

 भी
 में

 माननीय  मंत्री
 जी  से  इतना  जरूर  चाहूँगा कि  ag  इस  बौत  पर  प्रकाश  कि  ट्रांसपोर्ट

 कमेंचारियों के सम्बन्ध के  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  करने  जा  रही  है  शर  क्या  कदम  उठा  कर  उन  की  दशा  में

 सुधार  करना  चाहती  है  ।  वह  क्या  कुछ  करने  जा  रही  हैं  जिससे  इस  व्यवसाय में  लगे  तीन  चार  लाख

 आदमियों की  ददा  प्रच्छी  हो  सके  वह  बेहतर  जीवन  बिता  सकें  ।

 श्री  नम्बियार  (  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूँ  मैं  चाहता  हूँ  कि  सरकार  इस

 संशोधक  विधेयक  को  स्वीकार  कर  ले  ।

 महोदय  :  सरकारी पक्ष  भर  विधेयक  के  प्रस्तुतकर्ता दोनों  को  लगभग  आध  घंटे

 की  झ्रावइ्यकता होगी  हमारे  पास  पौन  घंटे  का  समय  शेष  इसी  समय  में  मैं  इस  पक्ष  के एक  AK

 सदस्य को  बोलने  का
 भी

 श्रवसर  देना  चाहता हूँ  ।  इसलिये  मैं  माननीय  सदस्य से  भ्रनुरोध  करूँगा

 कि  वह  संक्षिप्त  भाषण  दें  ।

 श्री  नम्बियार  :  जो  व्यापक  विधान  ait  पुरःस्थापित किया  जाना  हैं  उसके  बारे  में  भी  हम  ने

 सुना  है  ।  दो  वर्ष  बीते  मैंने  इसी  बात  पर  राय-व्यस्क के  समय  परिवहन  मंत्री से
 बातचीत  की  थी

 अर  उन्होंने  बताया था  कि  सम्पूर्ण  प्रशन  विचाराधीन  है  ।  ऐसा  कोई  कारण  दिखाई  नहीं  देता  कि  सरकार

 एक  ऐसा  विधान  क्यों  न  प्रस्तुत
 करे  जिसमें एक  मज़दूर  के  न्यूनतम मूल  अधिकारों को  स्वीकार

 किया  war  हो  ।  जब  देश  में  प्रौद्योगिक  श्रमिकों  को  ara  सब  वर्गों  के  किसी  न  किसी  विधान  के

 aaa  न्यूनतम  शभ्रधिकारों  को  स्वीकार  किया  गया  है  तब  परिवहन  मज़दूर  ही  क्यों  कष्ट  उठायें
 ?

 उन्हें  उनके  मूल  अधिकारों  से  वंचित  रखने  में  क्या  ifs है  ?

 प्रस्तुतकर्ता  ने  मांग  की  है  कि  काम  करने  के  लिये  ७  घंटे  प्रति  दिन  का  उपबन्ध  होना  चाहिये

 उन्हें €  घंटे  काम  करना  पड़ता  हैं  ।
 १९३६

 में
 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  ने  कहा  था

 कि  काम

 tae  अंग्रेजी  में
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 करने  क  अधिकतम घंटे  सप्ताह  में  ४८  होने  चाहियें  भ्र ौर  पांच  घंटे  सें  प्रतीक  लगातार  काम  न  लिया

 कौर  सप्ताह में  एक  छुट्टी  दी  जानी  चाहिये  ।  परन्तु  सरकार  ने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम  संगठन की

 को  भी  स्वीकार  नहीं  किया  ।  एक  मोटर  चालक  के  लिये  काम  के  न्यूनतम घंटे  नियत  करने

 की  दिशा  में  सरकार ने  कुछ  नहीं  किया  एक  यात्री  के  तौर  पर  मैं  जानता  हूँ  कि  बस  में  यात्रा

 करना  कैसा  होता है  ।  नई  दिल्ली में  सवेरे  और  शाम  के  समय  जब  अ्रत्यधिक  भीड़  होती  हैं

 मैनਂ  जैसी  बड़ी  बस  के  चालक  को  डीजल.इंजिन वाली  इस  बस के  साथ  कितनी  कठिनाई

 होती  है  कौर  श्रीराम करने  का  लभ  नहीं  दिया  जाता  |  वह  घंटे  तक  गाड़ी  चलाता है  ।  मद्रास

 नगर  में  भी  कंडक्टर  यात्रियों से  पैसे  तक  इकट्ठ  नहीं  कर  सकता  ।  इतनी  भीड़  होती  है  ।  दिल्ली

 बम्बई या  कलकत्ता सभी  स्थानों  पर  एक  सी  स्थिति है  ।  ऐसी  स्थिति  में  जरा  कंडक्टर  शभ्रौर  चालक

 )  पर  क्या  बीतती होगी  उसका  लगाइये  |  उन्हें  उनके  न्यूनतम  मूल  भ्र धि कारों  से  वंचित

 नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ।  सरकार  एक  व्यापक  विधान  पुरःस्थापित  करेगी  कौर यह  विषय  विचाराधीन

 इतना  कहना  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हमें  खाली  बातें  नहीं  करनी  चाहियें
 ।

 हमने  इन  द्वारा कुछ

 सुधारों का  सुझाव  दिया  है  भर  हमें  इस  स्थिति  को  देखना  होगा  ।

 सड़क  परिवहन  श्रमिकों  की  सेवा  की  कोई  सुरक्षा  नहीं  मुझे  एक़  भी  ऐसा  मामला

 मालूम नहीं  जिसमें  किसी  बस  के  चालक  या
 कंडक्टर

 को  साधारण  स्थितियों  के  अधीन  नौकरी

 से  wert  किये  जानें  के  बाद  दुबारा  नौकरी  मिली  हो  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  यही  हाल  हैं  ।  त्रिवेन्द्रम

 में  मैने  कई  घंटों  और  दिनों  तक  श्रमिकों  को  वहां  की  स्थिति  की  चर्चा  करते  हुए  सुना  था
 ।

 उसे  एक

 शील  राज्य  समझा  जाता  जहाँ  पर  परिवहन  का  स्तर  ऊंचा  हैं  ।  यदि  वहां  पर  ऐसी  स्थिति  है

 तो  ग़ैर-सरकारी क्षेत्र  का  क्या  हाल  होगा  जहां  न्यूनतम  afer  भी  नहीं  दिये  जातें ।  इसलिये  जिस

 प्रकार
 भी  सम्भव सेवा  की  सुरक्षा  का  विश्वास दिलाना  ही  होगा  चाहे  सरकार  इस  संशोधन  को

 स्वीकार  करे  या  न  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  तो  गारंटी  देनी ही  होगी ।

 चालक  aaa  श्रमिकों  को  कुछ  सप्ताहिक  अवकाश  देने  के  प्रस्ताव  का  भी

 मैं
 समर्थन  करता  हूँ  ।  क्या  होती है  उसको  इस  बात  का  ज्ञान  मात्र  नहीं  दीवाली हो  या

 होली हो
 उसके

 लिये
 प्रत्येक

 दिन  काम  का  दिन  है
 ।

 हमें  यह  देखना  है  कि  उसे  वेतन  सहित  वर्ष  में

 कुछ  छुट्टियां  भी  मिलती  हैं  ।  उसे  बोनस  नहीं  उपदान  नहीं  दिया  हस्पताल  या

 किसी  बात  की  सुविधायें  प्रदान  नहीं  की  जातीं ।  उसे  तंग  किया  जाता  छोटी  से  छोटी  बात

 के  लियें  उसका  चालान  किया  जाता  टोपी  पहनने  न  दायें  था  बायें  ठहरने  कौर

 न  ठहरने  पर  उसका  चालान  होता  इन  स्थितियों  को  बदलना  होगा  ।  चार  लाख  भारतीय  श्रमिक

 सड़क  परिवहन  में  काम  करते  हैं  ।  इनकी  संख्या  रेलवे  कर्मचारियों  से  आधी  कम  से  कम  ce

 में  स्वतन्त्रता  प्राप्त  करनें  के  ७  AT  इन्हें  अपने  प्राधिकार  मिलने  चाहियें  और  इस  विधेयक  को

 स्वीकार किया  जाना  चाहिये

 fat  वेंकटरामन
 :
 मेरे  प्रा दर नीय  मित्र  श्री  विट्ठल  राव  ने  परिवहन  श्रमिकों  के  लिये  जो

 विस्तृत  संहिता  तैयार की  है  उसके  लिये  में  उन्हें  बधाई  देता  हूँ  ।  १६४८  में  श्री जगजीवन राम  जो

 उस  समय  श्रम  मंत्री  यह  विश्वास  दिलाया था  कि  वह  परिवहन  श्रमिकों  को  रोजगार  की  कौर

 दूसरी  सुविधाएं  प्रदान  करने के  लिये  एक  विधान  पुरःस्थापित करेंगे  |  जेसा  कि  कई  सदस्य  कह  चुक  हैं

 हम  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  सदस्य  हैं  इस  संस्था  के  सम्मेलन  में  परिवहन  श्रमिकों के  सम्बन्ध

 में  जो  बातें  स्वीकार  की  गई  हैं  हमें  उनको  लागू  करना  चाहिये  |  श्रमिकों  के  कल्याण  से  सम्बन्धित

 विषयों  जहां  तक  सरकार  कांग्रेस  दल  का  सम्बन्ध  विचारों  में  मतभेद  नहीं  हो  सकता  ।

 मूल  ast में
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 मेरे  विचार  में  बागान  श्रम  अधिनियम  जैसा  एक  पथक  विधेयक  पर:स्थापित किया  जाना

 चाहिये
 ।

 ऐसे  पृथक  विधेयक  की  पुर:स्थापना  के  कारण  स्पष्ट  परिवहन  श्रमिकों  की  सेवाएं

 fear  कारखानें  में  काम  करने  वाले  waite  श्रमिकों  या  किसी  साथ  में  व्यापारिक  wart  की

 aaa  से  भिन्न  होतो
 हैं  ।  इस  कारण  किसी  उचित  विधान  को  आवश्यकता  और  भी  अधिक  है  ।

 feat  कारखाने  के  सम्बन्ध में  हम  कहते हैं  कि  वहां  काम  करनेके  घंटे  आठ हैं  ।  सवेरे

 से  बारह बजे  तक  शर  फिर  शभ्रवकाश  के  पश्चात  १  बजे से  पांच  बजे  तक  ।  परन्तु  जहां तक  परिवहन

 का  सम्बन्ध बस  चालक  को  लीजिये  बस  चलाने  कौर  सभी  प्रारम्भिक  कार्य  में  उसका समय

 गिना  जाए तो  उसे  भ्रमित  समय  तक  काम  करना  पड़ता  है  ।  इसलिये  यह  कहना  ही  पर्याप्त  न  होगा

 कि
 काम  करने  के  सात  घंटे  नियत  कर  दिये  जायें  परिवहन  उद्योग  की  समस्याएं दूसरे  उद्योगों  से  भिन्न

 तौर
 निराली  sae  कई  बार  बस  चलाने  में  ही  पौन  घंटा  तक  लग  जाता  है  ।

 फिर  बस  के  मजदूर  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  जाना  होता है
 शौर

 उसी
 दिन  वह

 अपने  घर  भी  नहीं  लौट  सकता  ।  इस  स्थिति  में  वह  समय  भी  जब  वह  किन  घर  से  बाहर  रहता  हूं  उसके

 काम के  घंटों  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिये  ate  ऐसी  आकस्मिकता के  लिये  भी  आवश्यक

 उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  कई  अन्य  समस्याएं  भी  हैं  जैसे  कि  यातायात  विभाग  शौर  श्रमिकों
 के  बीच

 निरन्तर  झगड़ा  ।  मेरे  मित्र  श्री  नम्बियार  ने  बताया  था  कि  किस  प्रकार  पुलिस  परिवहन  सेवा  के

 श्रमिकों  को  निरन्तर  परेशान  करती  है  ।  हम:ऐसे  मामलों  को  भी  जानते  हैं  जिन  में  परिवहन  कर्मचारियों

 को  feat  खराब  गाड़ो  के  कारण  परेशान  किया  जाता  है  वह  खराब  गाड़ी  उसे  अपन

 स्वामी  द्वारा दी  गई  होती है  ।  या  पुलिस  को  ही  उसके  स्वामी  से  कोई  छोटी  मोटी  डाह  हो  सकती

 हूं  ।  जिस  प्रकार  हम  कारखाने  के  श्रमिकों  के  अधिकारों  की  रक्षा  करते  हैं  उसी  प्रकार  हमें  परिवहन

 श्रमिक के  afar  की  रक्षा  भी  करनी  होगी  ।

 मैं  दत्त  में  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूँ  कि  मेरे  श्रादरनीय  मित्र ने  जो  विधेयक  पुरःस्थापित

 किया  है  उससे  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  |  यह  सरकार  पर  हैं  कि  वह  एक  विस्तृत  विधेयक

 प्रस्तुत  करे  जिसमें  परिवहन  श्रमिकों  के  रोज़गार  की  स्थितियों  की  सभी  बातों  की  चर्चा  हो  |

 श्री  नम्बियार  :  इसी  सत्र  में
 ?

 श्री  बेंकटरामन्  :  न  केवल  इसी  सत्र  में  बल्कि  कल  ही  ।  जितनी  जल्दी  सम्भव  हो  ऐसा
 किया

 जाना  चाहिये  |  मैं  विधेयक  के  सिद्धान्तों  का  समर्थन  करता  हूँ  शौर  सरकार  से  विस्तृत  विधेयक

 पुरःस्थापित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  |

 fart  उपमंत्री  आबिद  ऐसा  प्रतीत  होता  हैं  कि  इंस  विशिष्ट  विषय  क  सम्बन्ध

 में  कुछ  माननीय  सदस्यों  के  मन  में  कुछ  भ्रम  है
 ।

 इंस  विषय  का  सम्बन्ध  श्रम  मंत्री  से  है  परिवहन  मंत्री

 से  नहीं  है  ।  परिवहन  मंत्री  ने  जो  संशोधक  विधेयक  पुरःस्थापित  किया है
 उसका

 सम्बन्ध  यातायात

 का  गाड़ियों
 के  अनुज्ञापन

 झर
 गाड़ी  चलाने

 की
 अ्नुज्ञप्तियों  से

 है  ।
 श्रम  से  सम्बन्धित  विषयों

 से  परिवहन  मंत्री  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 चर्चा धीन  विधेयक  में  जिस  संशोधन  का  प्रस्ताव  हैं  मैं  उस  के  सम्बन्ध में  यह  कहना
 चाहता  हूँ

 कि  यह  विषय  दो  वर्ष  safe  समय से  सरकार  के  विचाराधीन  geuv  में
 राज्य

 सभा
 में

 भी  एक  प्रदान  पूछा  गया  था  कौर  मैँने  स्वयं  बचन  दिया  था
 कि  हम  स्वयं  एक  ऐसा  विधेयक

 पुरःस्थापित
 करने

 की
 सोच  रह ेहैं  जिसमें

 विचाराधीन  विधेयक  में  जिन  विषयों  की  ———  की
 गई

 है  वे

 मूल  was  में
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 [  श्री  आ्राबिद अली
 उपबन्ध

 भी  होंगे  |  उस  समय  के
 बाद

 से  काफ़ी कुछ  किया  जा  चुका  है  |
 श्री  ए०  Ho

 गोपालन  ढारा

 विधेयक  पुरःस्थापित किए  जाने  के  बाद  या
 श्री

 टी०  बी०  विपुल  राव  द्वारा  वर्तमान  विधेयक

 पुरःस्थापित  किये  जानें  के  बाद  ऐसा  किया  गया  हो  यह  बात  नहीं  हैं  ।  हम  जिस  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करना  चाहते  हैं  उसमें  दोनों  माननीय  सदस्यों  के  विधेयकों में  जिन  विषयों  की  चर्चा  की  गई  है  उनमें

 से  अधिकांश  बातें  होंगी  जेसे  कि  इसमें  काम  के  घंटे  wana  का  विशेष  परिस्थितियों की

 आवश्यकताओं  के  प्रसार  काम  के  घंटों  की  परिसीमित  संख्या  का  का  साप्ताहिक दिन

 airs  समय  तक  काम  करने  का  चिकित्सा  कैन्टीन  जैसी  कल्याणकारी  सुविधायें

 विश्वास  विनोद  सम्बन्धी  सुविधायें  कौर  ऐसे  व्यक्तियों  को  वर्दी  वेतन  सहित  वार्षिक
 बीमारी

 की  नौकरी  की  न्यूनतम  नौजवानों  का  चिकित्सा  परीक्षण  कौर  ea  विशिष्ट  उपबन्धों  की

 भी  चर्चा  होगी  ।  इस  विषय  को  स्थायी  श्रम  समिति  के  पहले ही  रखा  जा  चुका  है  ate  समिति

 की  बैठक  १०  को  हो  रही  हे  ।  जैसा  कि  मैं  पूर्वे  अवसरों  पर  भी  कह  चुका हूँ  श्रम का  विषय  .  एक

 समवर्ती  विषय  भारत  सरकार  को  ऐसे  किसी भी  संशोधन  के  विषय में  राज्य  सरकारों  से  विचार

 विमर्श  करना  होता  है  जो  वर्तमान  अधिनियमों  मे ंया  किसी  नए  अ्रधिनियम में  किये  जानें  होते हैं  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  जैसा कि  वचन  दे  चके हैं  हमें  सभी  सम्बन्धित  हितो ंसे  परा मद् दं  करना  होता

 विभिन्न  स्तरों पर  इस  विषय पर  दो  वर्ष  से  अधिक  समय  से  चर्चा की  जा  रही है  प्रौढ़  इस

 पर  कुछ  अर समय  दिया  जानां  आवश्यक है  ।  श्री  नम्बियार ने  पुछा  था  कि  क्या  इस  सत्र में  एक  विस्तृत

 विधेयक  पुरःस्थापित  किया जा  सकता  है  मेरे  मित्र  श्री  वेंकटरामन  ने  कहा  था  कि  यदि  ऐसा हो

 सके तो  उन्हें  प्रसन्नता  परन्तु  लोक-सभा  को  स्मरण  रखना  चाहिये  कि  सितम्बर  में  हम  ने  जिस

 औद्योगिक  विवाद  श्रधघिनियम का  संशोधन  पुरःस्थापित  किया था  वह  wat  तक  यहां  वाद-विवाद के

 लिये  प्रस्तुत  नहीं  हो  सका  हे  ।  फिर  तीन  दर्जन  से  afer  विधेयक  लम्बित  हैं  ।  इसलिये  केवल  विधेयक

 की  पुर:स्थापना  से  ही  सन्तोष  नहीं  सिल  सकता  है  ।  इसे  पारित  भी  किया  जाना  चाहिये  ।  यहाँ  विधान

 के  पारित  होने में  विलम्ब  के  कारण  हम  भी  विधेयकों  की  पुर:स्थापना  में  कुछ  सुस्त  हो  जाते  हैं  ।

 इसलिए  मैं  माननीय  सदस्यों  से  जो  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  हैं  प्रार्थना  करूँगा  कि  वे  कुछ  अधिक

 यथार्थवादी  बनें  विधेयकों  पर  विचार  के  लिये  कम  घंटे  रखें  ताकि  शीघ्रता  से  विधान  की

 मंजिल  तय  करने  के  लिये  विधेयकों  में  कुछ  गति  ar  जाए  ।

 करों  की  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  मैँ  नहीं  कह  सकता  कि  इन  बातों  का

 पारस्परिक  सम्बन्ध  कैसे  है  |  कर  यात्रियों  द्वारा ही  दिये  जाते  हैं  ।  निःसन्देह  जैसा  कि  मेरे

 माननीय  मित्र  श्री  वेंकटरामन  ने  कहा  था  जो  सुझाव  दिए  गए  हैं  हमें  उन  से  पूर्ण  सहानुभूति

 श्र हम  चाहत ेहैं  कि  इस  विषय  पर  क्रियात्मक  रूप  में  विचार  हो  ।  मुझे  en  है  कि  aa  विरोधी

 पक्ष के  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  हो  गया  होगा कि  हम  पर्याप्त  गति से  ania रहे  हैं

 शीघ्र ही  विधेयक  को  पुरःस्थापित करना  सम्भव  होगा  शर  तिब्बती  से  विधेयक  को  करना

 भी  सम्भव  होगा  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  हैं  कि  भारत  का  कोई  भी  भ्र धि नियम  परिवहन  उद्योग के  श्रमिकों

 पर  लागू  नहीं  होता  ।  यह  श्राइचयंजनक  बात  वे  जानते हैं  कि  श्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 परिवहन  श्रमिकों  पर  भी  लागू  होता  हैं  ।  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  उन  पर  लागू होता  है  श्री  चार

 कार  शास्त्री  ने  जिस  केंद्र  प्रतिकर  भ्र धि नियम  की  चर्चा  की  थी  वह  भी  उन  पर  लागू  होता  है  |

 एक  माननीय सदस्य  ने  कहा  था  कि  बम्बई  में  यदि  इन  श्रमिकों  को  तंग  किया  जाये  तो  उनके  लिए

 कोई  परिमाण  नहीं  है  ।  जहां  तक  बी०  ई०  एस०  टी०  के  कार्यकर्ताओं  का  सम्बन्ध  है  बम्बई  औद्योगिक

 सम्पकं  अधिनियम उन  पर  लाग  होता  है  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  को  कोई  शिकायत  हो  तो  उसे  उस
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 विषय  के  न्याय-निर्णयन  के  लिय  सौंपे  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  से  प्रार्थना  करने  की  शझ्रावश्यकता  नहीं

 वह  सीधा  श्रम  न्यायालय  में  जाकर  इस  बात  का  निर्णय  करा  सकता  परिवहन  उद्योग  के

 श्रमिक  बहुत ही  अधिक  संगठित  हैं  कौर  काफ़ी  समझदार  |  |  जब  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  कह  रहें  थे
 कि  उनके

 साथ  बुरा  व्यवहार होता  है  तो  उनकी  यह  बात  सुन  कर  मुझे  श्राइचयें  हुश्न  था  ।  माननीय

 सदस्य  श्री  नम्बियार  नेहा था  कि  उन्हें यह  बताया  गया  है  कि  मैं  श्रम  भ्रान्दोलन  के  साथ  सम्बन्धित

 जी  परिवहन  श्रमिकों के  साथ  भी  मेरा  सम्बन्ध  था ।

 उनसे  मेरा  कई  वर्षों  तक  सम्बन्ध  रहा  है  ।  मेरा  अ्रनुभव  यह  हैं  कि  इस  उद्योग  के  कें  चारी  अत्यधिक

 संगठित
 हैं  उनके  साथ  कोई भी  दुर्व्यवहार  नहीं  कर  सकता  न  ही  केवल  ह ह. पै बस्ट  अपितु  बम्बई

 राज्य का  सम्पूर्ण  राज्य  परिवहन  अत्यन्त  सुन्दर  प्रकार से  संगठित  है  कौर  उन  कर्मचारियों  की  सुरक्षा

 के  लिये  कई  अ्रधिनियम  भी  बने  हुए  हैं  ।  उनका  अरपना  एक  संगठित  संघ  है  ।  कुछ  एक  सदस्यों  का

 यह  कथन  है  कि  परिवहन  उद्योग  यद्यपि  एंक  राष्ट्रीय  उद्योग है  तथापि  उसके  कर्मचारियों को  बहुत

 कम  वेतन  मिलता  है  ।  परन्तु  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  जब  बम्बई  के  राज्य  निगम  ने  गैर-सरकारी

 बसों  को  अपने  अधीन  लिया  तो  उस  समय  पूर्ववर्ती प्रबन्ध  के  कुछ  एक  कर्मचारियों को  दुगने  से  भी

 अधिक
 वेतन  दिये  गये  थे  ।  सम्भव  है  कि  भ्रमण  राज्यों  में  इसका  प्रभाव  कोई  अत्यधिक  लाभकारी  सिद्ध

 न
 हुआ  परन्तु  निश्चय  ही  इससे  कर्मचारियों को  लाभ  वे  उत्तर  प्रदेश  में  भ्रच्छी  प्रकार

 से  संगठित  पंजाब  में  भी  वे  सुन्दर  प्रकार  से  संगठित  हैं  ।

 एक  यह  प्रार्थना  की  गई  है  कि  कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  सम्बन्धी  सुविधा  दी  कौर

 वास्तव में  उन्हें यह  सुविधा  मिलनी  भी  चाहिये  ।  इसमें  कोई  सलाह  नहीं कि  इस  उद्योग  के  कर्मचारियों

 को  भी  वे  सभी  सुविधायें  प्राप्त  होनी  चाहियें जो  aa  उद्यागों  के  क्यारी  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  अतः

 अन्य  उद्योगों  में  लागू हो  रही  भविष्यनिधि  योजना  परिवहन  उद्योग  में  भो  लागू  होगी  और  यह  कायें

 इस  से  सम्बन्धित  एक  प्रस्थापित  विधेयक  के  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  होने  से  पूर्वे  ही  कर  दिया  जायेगा  ।

 परन्तु  इसका  नहीं  है  कि  राज  कल  परिवहन  उद्योग  के  कर्मचारियों  को  यह  सुविधा  प्राप्त  नहीं

 हैं  ।  उनमें  से  बहुत  से  कर्मचारी  यह  सुविधा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  हो  सकता  हैं  कि  किन्हीं  दो  चार  व्यक्तियों

 को  at  तक  यह  सुविधा  प्राप्त
 न

 हुई  हो  ।  परन्तु  मैं  रूप  से  जानता  हूँ  कि  उनकी  बहु  संख्या

 भविष्य निधि  भ्र धि नियमों  के  उपबन्धों से  प्रत्यक्ष  अप्रत्यक्ष  रूप  में  लाभ  उठा  रही  हैं  ।

 बेलायुधन  व
 मावेलिक्करा-रक्षित-भ्नुसूचित  जातियां  )

 : ्रावनकोर-कोचीन

 में  ऐसा  है

 शो  भ्राबिद  wet
 :

 यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  इसका  कारण  यही  है  कि  वहाँ  पर  कोई  सबल

 नेतृत्व  नहीं  वहाँ  के  कमेंट्री  gest  प्रकार  से  संगठित  नहीं  यदि  वें  भ्रच्छी  प्रकार  से

 संगठित  हो  जायें  तो  वे  भ्र भी  अपने  बैध  अधिकार  प्राप्त  कर  सकते हैं  परन्तु  वे  तो  सड़कों  पर  ऐसे

 मामलों  के  लिये  पुकार  रहे  हैं  जिनका  उनसे  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 ।

 ‘pat  बेला यु धन
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  को  ज्ञात  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन
 राज्य

 में  अत्यन्त

 रूप  से  जाया  करने  वाले  परिवहन  संघ  हैं  ?

 श्री  आबिद  मैं  न  तो  राजनीतिक  शोषणों के  सम्बन्ध  में  बोल  रहा  हूँ  कौर  न  ही  कार्मिक

 संघों  के  सम्बन्ध  में  ।  जहाँ  तक  इस  विद्योष  संशोधन-विधेयक  का  सम्बन्ध  इसमें  घारा  ६५  को  संशोधित

 करने की  अपेक्षा  जैसा कि  श्री  ने  कहा  इस  विधेयक  के  लिये  यह  कोई
 उचित  स्थान

 1...

 नहीं  मैंने  पहले  ही  एक  पृथक  भ्र धि नियम  का  बचन  दिया  है  जिसमें  अधिक  तर  वे  सभी  उपबन्ध

 होंगे  जिनकी  झर  मैंने  निर्देश  किया  है  ।

 मर्जी
 में



 Yoo
 मोटर  गाड़ी  विधेयक  २४  १९५६

 [  श्री  आबिद  तली  ]

 wa  श्रम  संगंठन  के  अभिसमय  के  सम्बन्ध  में  यह  प्रशन  पूछा  गया  था  कि  उसका

 अनुसमथेन  क्यों  नहीं  किया  गया  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  इस  समय  भारत  में  ऐसा  कोई  भी  अधिनियम

 नहीं  जो  झ्र भि समय  के  उपबन्धों  का  रक्षण  कर  सके  |  इसकी  कार्यान्वित  के  सम्बन्ध  में  जब  तक  कोई

 अधिनियम न  इंस  अ्रभिसमय  के  भ्रनुसमर्थन  का  कोई  लाभ  नहीं  |  उस  विधेयक  जिसे  हम  प्रस्तुत

 कर  रहे  विधि  के  रूप  में  पारित  हो  जाने  के  उपरान्त  इस  अभिसमय  के  जनसमर्थन  के  बारे  में  विचार

 किया  जायेंगी  |

 कुछ  समय  भारतीय  राष्ट्रीय  परिवहन  कमंचारी  संघ  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुमा  था  ।  वह

 ज्ञापन  माननीय  सदस्य  द्वारा  विंमान  विधेयक  प्रस्तुत किये  जाने  से  बहुत  पहले  प्राप्त  हो  चुका  था

 किसी  सदस्य
 द्वारा

 उस
 ज्ञापन

 की  कौर  निर्देश  किया  गया  था  इसीलिये  मैं  यह  जानकारी दे  रहा  हूँ  ।

 उसमें  जो  कुछ  कहा  गया  है  उस  पर  सरकार भी  विचार  कर  रही  है

 श्री  नम्बियार  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  टोपी  कैसी  हो
 ।

 हम  जो
 विधेयक  प्रस्तुत

 कर  रहे  उसमें  इन  बातों  के
 सम्बन्ध

 में  कुछ  नहीं  कहा  जायेगा  क्योंकि  ये  ही  oes के  मामले
 उनका  सम्बन्ध  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  में  उल्लिखित  मामलों  से  है  ।  जहाँ  तक  चालकों  तथा

 संचालकों  के  अनुशासन  का  सम्बन्ध  हम  चाहते हैं  कि  इसकी  कौर  पूरा  ध्यान  दिया  जायें  ।

 मैं प्राशा करता हूँ कि करता  हूँ  कि  aa  जब  कि  at  यह  श्राइवासन दे  दिया  है  कि  हम  शीघ्र  ही  स्वयमेव

 एक  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  करने का  विचार  कर  रहे  हैं  जिसमें  वे  सभी  उपबन्ध  सम्मिलित  होंगे

 जिनका  मेंने  अभी  नाम  लिया  माननीय  सदस्य  इस  विधेयक  पर  विचार  करने  पर  अधिक  बल

 नहीं  देंगे  ।

 श्री  eto  बी०  विपुल राव  :  कल  ही  राष्ट्रपति  के  श्रभिभाषण  पर  हो  रहे  वाद-विवाद  का  उत्तर

 देत  हुए  प्रधान  मंत्री  ने  हमारे  देश  को  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  का  उल्लेख किया  था  ।  मैं  पुछना  चाहता हूं
 कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  में  जब  अभिसमयों  के  अ्रनसमथन  का  प्रश्न  ह) प्रायगा  तो  उस  समय  हमारा

 प्रतिनिधि  मण्डल  क्या  aaa  करेंगा  ?

 fat  आबिद  act  :  श्रमिसमयों  की  कार्यान्वित  तथा  अनुसमर्थन  के  सम्बन्ध  में  हमारा  देश  न्य

 बहुत से  देशों  से  अधिक  लब्ध  प्रतिष्ठ है  ।

 पत्नी  ठी ०  बी  ०
 विट्ठल  राव  :  में  करता  हूं  कि  इस  बार  श्रम  मंत्री  भी  उस  सम्मेलन  में  उपस्थित

 होंगे  ।  जब  भी  यह  प्रश्न  लिया  जाये  इन  अ्रभिसमयों  का  अनुसमर्थन  किया  जाये  अन्यथा  इस  प्रकार  के

 अभिसमय  पारित  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  ।

 उपमंत्री ने  कुछ  एक  अ्रधघिनियमों  का  उल्लेख किया  परन्तु  में  जानता  हूँ  कि  वे  अधिनियम

 केवल  उन्हीं  कर्मचारियों  पर  ही  लाग  होतें  हैं  जो  कि  राष्ट्रीयकृत  उद्योगों  में  हैं  ।  गैर-सरकारी  उद्योगों  के

 कर्मचारियों  को  ये  सुविधायें  प्राप्त  नहीं  हैं  ।  कार्यकर्ताश्रों  को  नौकरी  के  लिये  कोई  सुरक्षा  प्राप्त  नहीं
 ।

 ये  अधिनियम  गैर-सरकारी  उद्योगों  पर  लागू  नहीं हो  रहे  हैं ।  मैं  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या इस  की

 जाँच करने  के  लियें  कोई  निरीक्षक  नियुक्त  feat गये  हैं  ?

 जब  श्री  जगजीवन  राम  श्रम  मंत्री  थे  उन्हों  ने  एक  भ्राइवांसन  दिया  था  ।  शर  उपमंत्री  महोदय

 ने  यह  भ्राइवासन  उस  समय  दिया  हैं  जब  कि  सरकार ने  एक  समाजवादी  ढंग से  समाज  की  स्थापना

 की  घोषणा कर  दी  है  ।  हम  देखेंगे  कि  यह  झ्राइवासन  कब  पुरा  १९४८  में  भी  जब  भविष्य  निधि

 से  सम्बन्धित  एक  गैर-सरकारी विधेयक  प्रस्तुत किया  गया  था  तो  भी  इसी  प्रकार  का  एक  झ्राइवासन

 दिया  गया  परन्तु  ga  यह
 कि

 कई  वर्षों  के  उपरान्त
 १९४५२  में  जाकर  भविष्य  निधि  अधिनियम

 ि

 wast  में



 २४  १९५६  श्री  काशी  विश्वनाथ  Yo?

 मन्दिर  विधेयक

 पारित  किया  गया ?  कौर  फिर  Ce4R  में  एक  संशोधन  भी  प्रस्तुत  किया  गया  ।  चालकों  के  साथ

 पुलिस  भयंकर  कर  रही  है  उनकी
 सौरभी

 भी  कोई  ध्यान  नहीं
 दिया  गया

 ।

 मेरे  मित्र  का  यह  कहना  हैं  कि  इस  विधेयक  के  परिणामस्वरूप  कुछ  एक  मोटर  संचालक

 बेरोजगार  हो  परन्तु  समझता  हूँ  कि  ऐसा  नहीं  होगा  ।  इस  समय  ऐसे

 मालिकों की  संख्या  बहुत कम  हैं  जिनके  पास  कम  संख्या  में  गाड़ियां हों  ।  उनके
 लिये

 हम  कुछ  और

 उपाय  निकालेंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  करना  श्रावक है  | बहम  १९५३ से  यह  सुनते

 झरा  रहे  हैं  कि  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  ।  तो  जब  तक  वह  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत

 नहीं  हमें  इसी  संशोधन  विधेयक को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  :  च्े यह  है

 मोटर  गाड़ी  अधिनियम  PERE  मार्ग  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जायें  पी

 प्रस्ताव  प्रस्वीकृत  FAT  |

 अनुपूरक  अनुदानों  को  मांगें

 ate  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  ato  :  वित्त  मंत्री  श्री  सी०  डी०  देशमुख

 की  कौर  से
 मैं  विवरण  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूँ  जिसमें

 FEAL“ AG
 के  व्ययक

 यो  सम्बन्ध में  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  दर्शायी  गई  हैं  ।

 ~
 सभापति  महोदय  :  यह  ऋम पत्र  में  नहीं  हैं  इस  परिचालित  किया  जायेगा  att  इस  पर

 बाद  में
 विचार  किया  जायेगा

 ।

 श्री  काशी  विश्वनाथ  मन्दिर  विधेयक

 att  रघुनाथ  fag  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूँ  कि
 :

 के  स्वर्ण  मन्दिर  नाम  से  प्रसिद्ध श्री  काशी  विश्वनाथ मन्दिर  के  प्रणव

 प्रबन्ध  भ्रौर  संरक्षण  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  2.0

 मैं  एक  ऐसे  विधेयक  को  श्राप  के  सम्मुख  प्रस्तुत  करता  हूँ  जिस  में  यह  कहा  गया  है
 कि  काशी

 विश्वनाथ  मन्दिर  का  इंतजाम  पंडों  के  हाथ  से  लेकर  के  एक  ऐसी  कमेटी  के  सुपुर्दे  किया  जाय  जिस  कमेटी
 में  कि  पब्लिक  का  विश्वास  हो  कौर  जो  ग्रा धुनिक  कानून  हम  ने  पास  किये  उनके

 अनुसार काशी  विश्वनाथ  मंदिर  का  इंतजाम  कर  सके  |

 शाप  को  मालूम  है  कि  जब  हम  ने  भारत  का  संविधान
 पास

 किया  तो  उसमें हमने  जो
 प्रस्तावना

 रक्खी
 उस  में  रक्खा  है  उपासना स्वतन्त्रता  ।

 भारत  के
 संविधान

 की प्रस्तावना में  हम  ने
 उपासना

 की
 स्वतन्त्रता

 सभी  व्यक्तियों  को  दी  ।  उसमें  हमने  यह  नहीं  लिखा
 कि

 यह
 उपासना  की

 स्वतन्त्रता  केवल  ब्राह्मणों .  को  हरिजनों  को  नहीं  रहेगी  ।  उस  के  पश्चात्  उसी  संविधान
 के

 अनुच्छेद  १७  में  हम  ने  यह  भी  कहा :

 का  प्रीत  किया  जाता  है  भ्रौर  उसका  किसी  भी  रूप
 में

 आचरण  निषिद्ध  किया

 जाता  है  ।  भ्रस्पृश्यता  से  उपजी  किसी  निर्योग्यता  को  लागू  करना  अपराध  होगा

 जो  विधि  के  भ्रनुसार  दंडनीय
 होगा

 (2

 tam  अंग्रेजी  में
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 मन्दिर  विधेयक

 [  श्री  रघुनाथ  सिंह

 इस  अनुच्छेद  को  भी  हम  ने  इसलिये  रक्खा  कि  wears  सिद्धांत को  भारतवर्ष  नहीं

 मानता  ।  फिर  भी  हमारी  समस्या  हल  नहीं  हुई  ।  तब  हम  ने  शायद  मई  में  एक  दूसरा  विधेयक  पास  किया

 जिस  को
 0  ह

 कहत हू
 भ्रनटचेबिलिटी  श्राफेन्सेज  १६५५ਂ  अपराध  geXx)  |

 इस  एक्ट  की  धारा  २  की  उपधारा  में  हम  ने  रक्खा  कि  सार्वजनिक उपासना  स्थान  का  पथ  है  वह

 स्थान  जहाँ  सार्वजनिक  रूप  से  उपासना  की  जाय ेI

 उसके  पश्चात्  भ्रमर  इस  धारा  के  सिद्धांत  को  अवहेलना  हो  तो  उसी  ऐक्ट की  धारा  हे

 करतार  वह  छः  महीने  की  सजा  है  ।  भ्र्थात् अ्रगर कोई ae  कोई  इस  कानून  का  अतिक्रमण करे  तो  उस  को

 छः  महीने तक  की  सजा  होगी
 ।”

 इस  सदन  को  मालूम  सारे  भारतवर्ष
 को  मालूम

 कि  बावजूद

 हमारे  संविधान बावजूद  इस  Rex H BTA के  कानून  राज  काशी  विश्वनाथ  मंदिर  में  हरिजन का

 प्रवेश  नहीं  हो  सकता  है
 ।

 मनु  की  संतान  हरिजन  भी  हैं  कौर  मनु  की  ही  संतान  ब्राह्मण  भी  क्षत्री भी

 लेकिन  राज  भी  उस  मंदिर  में  हरिजन  भाइयों  का  प्रवेश  नहीं  हो  सकता  |  जब  वे  प्रवेश करने  के  लिये

 जाते  हैं  तो  उन  पर  ढेले  मारें  जाते  लाठी  मारी  जाती  राज  वहां पर  हरिजन  घायल  हो  रहे  हैँ
 ।

 परन्तु  शायद  राज  भारतवर्ष के  कानून  में  इतनी  शक्ति  नही ंहै
 कि

 इस  गंंडेशाही  को
 रोक

 सके  |

 भ्रतएव मेरे  सामने  कोई  दूसरा  चारा  नहीं  था  सिवा  इस  के  कि  जब  कि  हमारा  कानून  हरिजनों के

 अधिकार की रक्षा की  रक्षा  करने  में  समझ  मानवता  के  अधिकार  की  रक्षा  करने  में  समय  तो  मैं  इस

 विधेयक  को  श्राप  के  सम्मुख  लाऊं  |

 मिलाप  को  बतलाना  चाहता  हूँ  कि  भारतीय  हिन्दू  संस्कृति  के  अ्रनुसार  जितने  मनुष्य

 मनु  सब  से  श्रेष्ठ  प्रजनन  थे  ।  उन्हीं  की  संतान  पुरुरवा  जो  कि  मनु के  प्रयोग  काशी  राज्य

 की
 स्थापना

 की
 ।  उनकी  सातवीं  पीढ़ी  में  काइय  राजा  जिन  के  नाम

 पर
 काशी  का  नाम  गया

 |

 श्री  बेलायुधन  व  मावेलिक्करा-रक्षित-प्रनसूचित  :  मन्दिर  प्रवेश

 एक  राज्य  विषय  नहीं  हैं  ?

 मंत्री
 :

 यह  समवर्ती सूची  में  है  ।

 संचार  मंत्री  जगजीवन  :  कान्स्टिट्यूशन  कान्स्टिट्यूशन  |

 सरदार ए०  एस०  सहगल  :  संविधान  तो  पढ़ना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 श्री  कामत  :  संविधान बनाया  तो  है  ।

 श्री  रघुनाथ  fag:  में श्राप से से  निवेदन कर  रहा था  कि  काशी का  स्थान  हिन्दुओं के  जीवन

 में  बद्दी  है  जो
 कि

 बहु  दियों  के  लिये  फिलस्तीन  का  ईसाइयों के  लिये  यरुशलम का  है  ae  मुसलमानों

 के  लिये  मकका  का  हैँ  ।  वैसे  तो  एथेंस  रोम  भी  बहुत  पुराने  हैं  किन्तु  काशी  से  बढ़  कर  प्राचीन

 दहर  शायद  हो  दुनिया  में  कोई  हो  ।
 मैं  का  ध्यान  इस  we  भी  भ्राकर्षित  करना  चाहता  हूँ  कि

 रामायण  में  भी  wt  महाभारत  में  भी  काशी का  नाम  पाया  इसी  काशी  में  बड़े-बड़े  महात्मा

 पैदा  शंकराचार्य पैदा  रामानन्द  पैदा  हुए
 कौर  कबीर

 पैदा  हुए  जिन्होंने  मानवता
 कीं

 संध्या

 की  गाथा  गाई  |  हमारे  सामने  जितना  भी  पुराने  से  पुराना  इतिहास  हैं  उसमें  भी  शिव  मंदिर  का  जिक्र

 जाता  हैं  ।  हृ यून सांग  जो
 कि

 यहां  पर  सातवीं  शताब्दी में  राए  थे  उन्होंने  wot  विवरण में  कहा है  कि

 काशी में  शिव  की  १००  फूट  ऊंची  मानव  मूर्ति  है
 ।  लेकिन  उसके

 TAT  भारतवर्ष  पराधीन

 F2eR  में  मुहम्मद  गौरी  ने  जै  चन्द  को  हराया  ।  Peer  में  मुहम्मद गौरी  के  सिपासालार  तथा  भारत

 के  प्रथम  मुसलिम  सम्राट  कुतुबुद्दीन  ऐबक  ने  बनारस  के  १०००  मंदिरों  को
 नष्ट  किया  और  विश्वनाथ

 मंदिर  भी  टूटा  ।  उसी  समय  सारनाथ  जहाँ  कि  बुद्ध  ने  पहले  पहल  धर्म  चक्र  प्रवर्तित  किया था

 अंग्रेजी  में
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 मन्दिर  विधेयक

 ag  भी
 तोड़  दिया  गया

 ।  सारनाथ  खंडहर  हो  गया  लेकिन बुद्ध  की  मूर्ति  कहीं  नहीं  १४  वीं

 दाताब्दी
 में  किसी  न  किसी प्रकार  काशी  का  विश्वनाथ  मंदिर  फिर  से  स्थापित  हुआ  ।  यह  थोड़ी  देर  तक

 तो  कायम  रहा  लेकिन  १४९४ go  में  सिकन्दर  लोदी ने  जिन कीं  मज़ार  तभी  भी  लोदी  कालोनी

 में  बनी  हुई  इसको  फिर  तुड़वा  दिया ।  इसके  थि  Quy A WHat a में  भ्र कबर  ने  इस  मन्दिर  को  बनाने

 की  भ्राता  राजा  टोडरमल  को  दी  ।  उस  वक्त  राजा  टोडरमल  बंगाल  जीत  कर  रहे  थे  भ्र  शायद

 उन  को  उस  बंगाल  की  जीत  के  उपलब्ध  में  एक  पुरस्कार  के  रूप  में  इस  मंदिर  को  बनाने की  दी

 गई  ।  यह  प्राचीन  मंदिर  जिसको  कि  स्क्वायर  लोदी  ने  तुड़वा दिया  फिर से  भ्रपने  स्थान  पर  खड़ा

 हो  गया  ।  €०  वर्ष  पश्चात  फिर  इतिहास  ने  पल्टा  खाया  १६६९  ई०  में  औरंगज़ेब  की  प्राज्ञा  से  इस

 मन्दिर  को  तीसरी  बार  तोड़  दिया  गया  शौर  इसके  स्थान  पर  एक  मस्जिद  बनाई  गई  जिस  का  नाम

 कि
 ज्ञान  वापी  मस्जिद  है  सनौर  जो  ग्राम  भी  वहां  पर  मौजूद  है झौर  जो  उसी  नाम  से  राज  भी पुकारी

 ~  xn  ON
 जाती है  ।  इसको  भी  दूर-दूर  से  लोग  देखने के  लिये  जाते  इस  मस्जिद  का  जो  पिछला  हिस्सा

 है  वह  मंदिर  का  हिस्सा  है  कौर  ग्राम
 का

 जो  हिस्सा  हैं श्नाज भी भी  मास्क  के  रूप  में  कायम  हैं
 ।  १७५१

 में  जब
 मराठों

 का  भझ्रभ्युदय चुना  तो  उन्होंने  इस  बात  का  प्रयास  किया
 कि

 इस  मंदिर  के  स्थान पर  जो

 मस्जिद  बनाई  गई  उसको  फिर से  हस्तगत  किया  जाए  ताकि  वहां  पर  फिर  से  मंदिर की  स्थापना

 की  जा  सके  ।  १७५१  में  दौलतराव  सिंधिया  कौर  मल् लर राव  होकर  नें  यह  प्रोपोज  )

 रखी  कि  मस्जिद  को  तोड़  कर  वहां  एक  मंदिर  की  स्थापना  की  जाये  ।  इस  पर  काशी  के  ब्राह्मणों ने

 पेशवा  के  पास  एक  स्मृति  पत्र  एक  मेमोरेंडम  भेजा कि  इस  स्थान  पर  मस्जिद  कायम  रखी  जाए

 तथा  काशी
 विश्वनाथ

 का  मन्दिर  न  बनाया  जाए  कौर  मराठों  की  फौज  जो
 वहां  पहुँच  गई  हैं  उसको

 वापस  बुलाने  का  हुक्म  दिया  जाये
 |

 अतएव  पेशवा  की  भ्राज्ञा से मराठों से  मराठों  की  फौज  वहां  से  वापस  हो  गई

 इसके  बाद  जब  भरंग्रेजों  का  शासन  हिन्दुस्तान में  स्थापित  हुमा  तो  नाना  फड़नवीस ने  फिर से

 इस  का  प्रयास  किया कि  मन्दिर  प्राचीन  स्थान  पर  फिर  से  बनाया  जाए  ।  टीपू  सुल्तान  के  साथ

 उस  का  युद्ध  हो  रहा  था  ।  नाना  फड़नवीस  ने  की  सहायता  इस  आधार पर  करने

 का  वचन  दिया किं  यदि  टीपू  के  विरुद्ध  भ्रंग्रेज  जीत  गए  तो  फिर  से  उसी  मस्जिद  के  स्थान पर  मंदिर
 xa  | र ी

 बनाने की  ह प्रग्रज  दे  ७ ७  |  उस  समय  बनारस  भी  अंग्रेजों  के  अधीन  भरा  चुका  था  |  अंग्रेज़  इस  युद्ध

 में  जीत  गए  प्रौढ़  टीप  सुल्तान  हार  गया  मगर  उन्होंने  अपने  वचन  का  पालन  करने  से  इन्कार  कर  दिया  |

 वान हेस्टिंग्ज़ ने  साफ  इन्कार  कर  दिया  कि  मस्जिद  के  स्थान  पर  मंदिर  बनाने  की  आज्ञा  नहीं  दी  जा

 सकती |  इसके  ध  १७८६  में  महाराजा  सिंधिया  ने  फिर  अंग्रेज़ों  को  परसु एड  किया  कि  वे  इस  स्थान

 पर  मंदिर  बनाने  की  आज्ञा  दे  दें  लेकिन  वे  सफल  न  हुए  ।  उन्होंने  यहां  तक  कहा  कि  वे  मुझ्ावज़ा देने के देने  के

 लिये  तैयार  हैं  लेकिन  उनकी  यह  बात  भी  नहीं  मानी  गई  राज जो  लोग  काशी  गए  हैं  उनको

 मालूम  होगा कि  मस्जिद  क्ले  परकोटे के  दर  ज्ञान  वापी  है  यह  प्राचीन  मंदिर
 '

 जिसको  कई

 बार  तोड़ा  गया  उसके  स्थान  पर  एक  मस्जिद  बनो हुई  १७८० ई०  में  हमारे  बीच  एक

 विभूति  arg  जिसको  कि  नरहत्या  बाई  के  नाम  से  पुकारा  जाता  हैं  ।  उन्होंने  उसी  ल  की
 बगल

 में  काशी  विश्वनाथ का  मन्दिर  स्थापित  किया  जिसका  नाम  भी  स्वर्ण  मन्दिर  है  ।  आपको मैं  यह  भी

 बतलाना  चाहता  हूँ  कि  काशो  विश्वनाथ  मन्दिर  की  अहल्या  बाई  ने  जो  स्थापना  को  थी  वह  कवल  हिंदियों

 के  लिये  नहीं  की  थीਂ  ।  अहिल्या  बाई  का  एक  भी  डाकुमेंट कोई  भी  प्रोड्यूस  )  नहीं कर  सकता

 जिसमें  कि  यह  लिखा  हो  कि  इस  मंदिर  में  हरिजन  नहीं  जा  सकते  या  कोई  दूसरी  जाति  के  लोग  नहीं  जा

 सकते  |  उन्होंने  सब  जातियों  के  लिये  इस  मंदिर  की  स्थापना  की थी  ।  १८२८ में  बैजा  बाई  सिंधिया

 ने  वहीं  पर  ज्ञान  वापी  का  पाइप  बनवाया

 आपको  यह  सुन  कर  श्राइचर्य  होगा  कि  यह  काशी  विश्वनाथ  मन्दिर  नहीं  है  यह  तो  हिन्दुओं

 सिक्खों  की  मुसलमानों  की  त्रिवेणी  संगम  S,  हम  को  सभ्यता  को  वह  ल
 जाता  १८००  में
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 [  श्री  रघुनाथ  सिंह

 सिख  राजा  रणजीत  सिंह  ने  उसी  ग्र हल् या  बाई  के  मन्दिर  के  ऊपर  सोना  चढ़ाया  अवध  के  नवाब

 न  नौबतखाना  बनवाया |  राज  भी  जो  शहनाई  बजती  हैं  वह  उन्हीं  के  वच  से  बजती  हैँ  ।  साथ  ही  काशी

 विश्वनाथ  का  जो  अाफिस है  वह  भी  उसी  नौबतखाने  में  है  ।  इसी  प्रकार से  श्राप  यह  भी  देख  सकते

 हैं  किइसमें  का  भी  हाथ  मुसलमानों  का भी  हाथ हैं  और  सिखों
 का

 भी  हाथ
 जब

 ऐसी  बात  है  तो  क्या  जो  राम  शौर  कृष्ण  को  मानने  वालें  हैं उनका  उसमें  हाथ  नहीं हो  सकता  ?

 इसके  परखाएं  १४वीं  शताब्दी  में  महाराजा  नेपाल  ने  वहां  पर  नन्दी  की  स्थापना  को

 जिसको कि  ज्ञान  वापी  में  ara  राज भी  देख  सकते  हैं  ।  इस  प्रकार से  यदि  श्राप  देखे ंतो  बाप  को

 पता  चलेगा  कि  भारतीय  संस्कृति यह  मंदिर  द्योतक  ह्  श्रगर  मन्दिर  के  बाहर  श्राप  देखेंगे  तो

 श्राप को  यह  frat gar  मिलेगा  कि  जो  कार्य धर्म  को  मानते हैं  वही  इस  मंदिर  में  प्रवेश  कर  सकते  हैं
 ।

 मैं  पूछता  हूँ  कि  बया  इस  करायें शब्द  की  परिभाषा  में  हिन्दु  नहीं  बया  हरिजन  नहीं  कराते
 ।

 चंडाल

 यदि  हिन्दू  हैं  तो  क्या  कारण  हैं  कि  उसको  उस  मंदिर  में  प्रवेश  नहीं  करने  दिया  जाता ।  जब  कि
 सारे

 भारत  ay  के  मंदिरों  में  हरिजनों  इत्यादि  को  प्रवेश  करने  की  आज्ञा  दे  दी  गई  हैं  तो  प्रतिक्रियावादी

 शक्तियों का  यह  जो  गढ़  हैं  इसको  भी  हम  तोड़  कर  सांस  लेंगे  ।  यह  जो  पंडे  लोग  हैं  जो  कि  इस  afer
 AN  न्य

 पर  भ्र पना  शभ्रधिकार  जमाये  बैठ ेहैं  अरबो  यह  कहते हैं  कि  इन्दौर  स्टेंट  की  तरफ  से  यह  उनको

 सौंपा  उनके  पास  कोई  ताम्रपत्र नहीं हैं नहीं  हैं  कोई  लेख  नहीं  है  जिससे  यह  सिद्ध हो  सके  कि  इस  मंदिर

 के  मालिक  यह  पंडे  लोग हैं  ।

 लेकिन
 dar  श्राप  जानते  हैं  पंडे  लोगों  ने

 बनाकर
 उस  पर

 कब्जा  कर  लिया ।  सुप्रीम

 कोर्ट में  काशी  विश्वनाथ  मंदिर  के  सम्बन्ध  में  मुकदमेबाजी हो  रही  पंडे  लोग  भ्रामक  में  लड़ते  हैं  |

 जो  काशी  विश्वनाथ  मंदिर  की  आमदनी  होती  है  उसका  शायद  बहुत  ही  थोड़ा  हिस्सा  मन्दिर  के

 इम्प्रूवमेंट  के  वास्ते  जाता  हो  क्योंकि  मद्रास  के  न चेंट्रियर  लोगों  के  नाटकोट  क्षेत्र  के  पैसे  से  रात्रि

 की  झर  मध्यान्ह की  होती  है  |

 अब  मैं  यह  पुछना  चाहता  हूँ  कि  जब  हमारा  संविधान  हमें  ग्रन्थकार  देता  जब  कानून  हमें

 भ्र धि कार  देता  है  फिर  जो  भी  इस  मन्दिर में  हरिजनों के  ऊपर  अत्याचार  होता  हैं  उसके  प्रतिकार

 के  लिये  सरकार  क्या  कर  रही  है  ।  इस  सिलसिले में  राज  तक  एक  शझ्रादमी  भी  गिरफ्तार  नहीं  हुआ

 जव
 इस  मन्दिर में  हरिजन  लोग  जाते  हैं  तो

 उनको  पीटा  जाता है  कौर  उनके
 साथ

 गुंडा  शाही

 होती हैं  पर  इसके  विरुद्ध  कोई  बोलने  वाला  नहीं  है  ।  इस  wae  स्थिति में  इसके  सिवा  श्र

 कोई  रास्ता नहीं  है
 कि

 यह  मन्दिर  पब्लिक
 इन्तिज़ाम  में  ara  चाहिये

 |

 में  कप  को  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  जब  सरदार  पटेल  काशी  गये  कौर  प्रभी  हाल  में  जब

 श्री  द््व्र्  काकी  गये  तो  वे  काशी  विश्वनाथ  के  मन्दिर  में  इसी  लिये  नहीं  गये कि  उसमें  हरिजनों को  जाने

 की  इजाजत नहीं  है  ।  एक  तरफ  हमारा  यह  ऊंचा  सिद्धान्त  हैं  कौर  दूसरी  तरफ  हम  इस  मामले में

 कोई  कारवाई करने  में  अ्रपने को को  असमर्थ  पा  रहे  हैं  |

 ma  मैं  श्राप  को  यह  बतलाना  चाहता  हूँ  कि  बावजूद  श्रापके
 सन्  TeXY B BAT के  कानून  के

 श्री

 करपात्री  जी  जिनको  मैँ  प्रतिक्रियावादी  शक्तियां  कहता  ने  अदालत में  हुक्म  इतना

 यानी  इंजेक्शन के  लिये  मुकदमा  दायर  कर  दिया  ate  सिटी  मुंसिफ  की  अदालत से  हरिजनों  के  लिये

 यह  इंजंक्दयान जारी  करवा  दिया  कि  वे  काशी  विश्वनाथ  के  मन्दिर  में  नहीं  जा  सकते  |  हमनें  इसके

 खिलाफ  फर्जी  दी  ।  वहू  wat  हाई  कोर्ट  के  सामने  है  श्र  प्रभी  तक  उस  पर  कोई  फैसला  नहीं  ठेसा ६  ।

 हमने  हाईकोर्ट में  रिवीजन  भी  दायर  किया  लेकिन  ag  भी अभी  पेंडिंग  )  है  ।  ऐसी  हालत

 में  हमें इस  मानसिक  रोग को  दूर  करने  के  लिये  कोई
 न

 कोई  औषधि  करनी  चाहिये ।  हम  यह  नहीं

 चाहते  कि  जों  लोग  वहां  पर  हरिजनों  के  मन्दिर  प्रवेश  पर  विरोध  करते  उनके  साथ  शक्ति
 की

 जाये
 ।
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 हम  तो  चाहते  है ंकि  उनके  हृदय की  उदारता  को  शेरगिल  की  जाय  ताकि  वे  द्रवित हो  जायें

 समझें  कि  जमाना  बदल  रहा  है  और  कोई  कारण  नही ंहैं  कि  हरिजन  मन्दिरों  में  क्यों  न  जायें  ।  इस

 काम
 के

 द्वारा
 सारा  हिन्दू  समाज  एक  सूत्र  में  बांधा  जा  सकेगा

 ।

 मैंने जो  विधेयक  आपके  सामने  रखा  हैं  वह  बहुत  साधारण  हैँ  ।  उसमें  एक  परपीचुश्नल  कमेटी

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  कमेटी  में  इन्दौर के  महाराजा कां  एक  प्रतिनिधि  होगा  क्योंकि यह  उनक

 खानदान  का  मन्दिर  एक  प्रतिनिधि  इसमें  सिखों  का  होगा  जो  कि  पंजाब  भ्रसेम्बली  द्वारा  चुना  जायगा

 क्योंकि  इस  मंदिर  में  सिखों  द्वारा  सोना  लगाया  गया  काशी  के  राजा  तीन  सदस्य  लोक-सभा  के

 एक  सदस्य  उत्तर  प्रदेश  भ्रसेम्बली  काशी  के  मेयर  हिन्दू  यूनिवर्सिटी  बनारस  का  वाइस

 काशी  विद्यापीठ  का  वाइस  चांसलर  कौर  ऋषि  वैली  ee  के  हैड  ।  साथ  ही  साथ  मैं  ने  इस  विधेयक

 में  यह  भी  व्यवस्था  रखी  है  कि  जो  भ्रामक  ्  विश्वनाथ  मन्दिर  के  लिये  एक  लाख  रुपया  दे  वह  भी  इस

 कमेटी  में  शामिल  कियाਂ  जाय  ।  जब  मेरा  यह  बिल  प्रकाशित  द्वारा  तो  कुछ  लोगों  ने  ऐतराज़  किया  कि

 इसमें  लोक-सभा  या  असेम्बली  के  प्रतिनिधि  को  नहीं  रखना  चाहिये  क्योंकि  इनमें  से  कोई  भी  मुसलमान

 हो  सकता  है  ।  अभी  कई  वर्ष  तक  काशी  विश्वनाथ  के  मन्दिर  का  प्रबन्ध  कोर्ट  के  रिसीवर के  हाथ  में

 रहा था  ।  जरगर  एक  डिस्ट्रिकट  जो  कि  मुसलमान  हो  सकता  सिख  हो  सकता  था  या  ईसाई

 हों  सकता  वह  इस  मन्दिर  का  इन्तिज़ाम कर  सकता  था  तो  कोई  वजह  नहीं  है  कि  जनता  द्वारा

 निर्वाचित  प्रतिनिधि क्यों  इस  कमेटी  में  नहीं  शामिल  किया  जा  सकता  चाहे  वह  किसी  भी  धर्म  को  मानने

 वाला क्यों  ।

 मेरा  यह  बिल  प्रकाशित  होने  के  बाद  मुझे  कहा  गया  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार इस  प्रकार

 का  बिल ला  रही हैं  इसलिये  इसको  वापस  लें  लूं  ।  मुझे  इसमें  कुछ  कहना  नहीं  है  ।  यदि  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  इसका  इन्तजाम  अपने  हाथ  में  ले  ले  तो  मैं  इस  बिल  को  वापस  लें  सकता  हूँ  ।  लेकिन

 इतना  तो  मुझे  कहना  ही  होगा  कि  जिस  प्रकार  अरब  तक  इस  मन्दिर  के  प्रबन्ध  के  साथ  खिलवाड़ की

 जाती  रही  हैं  वह  आगे नहीं  चल  सकती  ।  यदि  यह  पार्लियामेंट  इस  मन्दिर  के  प्रबन्ध को  अपने  हाथ

 में  नहीं  लेगी  तो  फिर  वह  भारतीय  जनता  को  दोष  न  दे  यदि  वह  सत्याग्रह करे  या  पिकेटिंग करे

 या  जो  जी  में  जाये  करे  ।  मैं  चाहता हूँ  कि  इस  विधेयक  को  पास  किया  जाय  ताकि  इस  मन्दिर  का  प्रबन्ध

 masts  रूप  से  हो  क्योंकि  उस  भ्र वस् था में  उसके  अन्दर  जितने  हिन्दू  हैं  वे  सब  जा  सकेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुसना  ।

 Tait  डी०  सी०  शर्मा  :  वास्तव  भारत  में  इस  प्रकार  के  मन्दिरों  की

 mae  क्योंकि  उनसे  wan  प्रकार  के  प्रयोजन  सिद्ध  होतें  वे  धार्मिक  भक्ति  तथा

 आध्यात्मिक  सिद्धियों  के  महान  केन्द्र हैं  are  एक  कौर  विशेष  बात  यह  हैं  कि  वे  भारत  की  भवन

 निर्माण  कला  के  सुन्दर नमूने

 कि  श्री  रघुनाथ  सिंह  ने  वर्णन  किया  इस  मन्दिर का  इतिहास  अत्यन्त  दुःखद  हैं
 जो

 बताता  है  कि  किसी समय  feet  शौर  मुसलमानों  के  सम्बन्ध  कितने  गम्भीर  तथा  शोचनीय  रह

 ग्राम  हमें  उन  सभी  बातों  को  भुला  देना  चाहिये
 |

 परन्तु  एक  fate  बात  जो  मुझे  महान  आनन्द  देती  है  वह  यह  है
 कि

 यह  मन्दिर  सिखों

 तथा  मुसलमानों  के  समन्वय  का  एक  सुन्दर  प्रतीक  है  ।  मन्दिर  का  वर्तमान  रूप  सिखों  तथा

 मुसलमानों  के  संयुक्त  प्रयत्नों  का  फल  हैं  ।  परन्तु  इस  मन्दिर  की  सर्वाधिक  दुःखद  बात  यह  हैं
 कि  इस

 मन्दिर
 में  हरिजनों  को

 प्रवेश
 प्राप्त  नहीं  है

 ।
 यह  हमारे  लिये

 भ्रत्यन्त  लज्जाजनक  तथा  TATA
 a

 मूल  sat  में
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 [  श्री  डी०  सी०  wat  |

 जनक  बात  है  कि  हरिजन  भाइयों के  उत्थान  तथा  उद्धार  के  लिये  तथा  उन्हें  समानता  के  प्राधिकार

 देनें के  लिये  इतने  प्रयत्न  करने के  उपरान्त  भी उन्हें  wit तक  मन्दिरों  में  प्रवेश  की  अनुमति  नहीं

 दी  गई  है  ।  यह  वास्तव  स्वतन्त्र  भारत  तथा  हिन्दू  धर्म के  नाम  पर  एक  भारी  कलंक

 1... अत: म मैं  चाहता  हूँ  कि  यह  विधेयक  विधि के  रूप में  स्वीकार  किया  जाये  काशी  विश्वनाथ  के

 मन्दिर  में  हरिजनों  को  प्रविष्टि  होनें की  भ्र नुम ति  दी  जाये

 मैं  चाहता हूँ  कि  देश के  इन  महान  तथा  सुन्दर  मन्दिरों  का  प्रबन्ध  मच्छी
 प्रकार

 से
 चले  |

 कुछ  समय  पव  पंजाब  में  एक  शझ्रान्दोलन  प्रारम्भ  gata  कि  हिन्दु्ोों के सभी के  सभी
 धार्मिक  धर्मों का

 उचित  प्रकार  से
 प्रबन्ध

 किया  जाये  ।  इस  उद्देश्य के  लिये  एक  प्रवर  समिति  भी  नियुक्त  की  गई
 जिसकी

 कई  बैठकें  भी  हुई  थीं  परन्तु  बे  कोई  सम्मत
 निर्णय  न

 कर
 सकीं

 ।
 प्रत्येक  भारतीय की  यही

 कामना
 है  कि  इन  मन्दिरों के  प्रबन्ध  को  सुधारा जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कितना  समय  लेंगे  ?

 शी डी०  ato  शर्मा
 :

 में  कुछ  समय  लूंगा  |

 महोदय  :  तो  फिर  हम  art  सभा  स्थगित  करते  हैं  ।

 इसके  लोक-सभा  २७  १९५६  के  ग्यारह  wt  तक  के  लिये

 स्थगित  हुई
 |

 मूल  भंप्रेजी  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  २४  gee | |

 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र  4e

 काफी  अधिनियम में  कतिपय  संशोधन करने  वाली

 अधिसूचना  संख्या  एस०  श्रार०  शो ०  १४५  दिनांक

 ७
 REx

 राज्य-सभा से  सन्देशा  RAE

 सचिव  ने  बताया  कि  राज्य-सभा से  यह  सन्देश  प्राप्त  हुआ

 हैं कि  राज्य-सभा  ने  अपनी  १७  PEEVE  की

 बैठक  में  भारतीय  लाख  उपकर  विधेयक

 पारित कर  दिया  हैं  ।

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  विधेयक  सभा-पटल  पर  रखा  गया  XE

 सचिव ने  भारतीय  लाख  उपकर  )  विधायक

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  रूप  में  लोक-सभा

 पटल  पर  रखा  ।

 राज्य  पनगंठन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बार  में  याचिकाएं  RYE—Ko
 ~

 सचिव  ने  बताया  कि  राज्य  आयोग  के

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  दो  याचिकाएं  प्राप्त  हुई  हैं
 ।

 प्रत्येक

 याचिका  पर  प्रार्थी  के  हस्ताक्षर  हैं  ।

 विधेयक-पारित  किया  गया

 नौवहन  नियंत्रण  विधेयक  पर  विचार

 किया  गया  ।  खंड  १  कौर  २  स्वीकृत  हुए  पौर  विधेयक

 पारित  feat  गया  |

 विधेयक-विचाराधोन  ३७७८-८५

 संशोधन पूंजी  निर्गम  जारी

 विधेयक पर  विचार  किया  गया  ।  विचार  करने  के

 प्रस्ताव पर  चर्चा  समाप्त नहीं  हुई  ।

 हि. श्रनपरक झ्रनदानों की मां ६ ग प्रदान  की  मांगें  ए है

 राजस्व  तथा  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  ए०  सी»

 ने  आय-व्यस्क  PEXY—NE  के  सम्बन्ध  में

 प्रनदानों ै  को  मांगें  बताने  वाला  एक  विवरण

 उपस्थित  किया  |

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  सम्बन्धी  समिति  REX

 चवालीसवाँ  प्रतिवेदन  स्वीकृत gar  ।

 Foy



 Voc  [  दैनिक  संक्षेपिका  ]

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक--पुर:स्थापित  ३८  कप

 (१)  डा०  एन०  बी०
 खरे  द्वारा  भारतीय  दंड  संहिता

 )
 विधेयक

 धारा  १०७  क
 का  रखा

 ।

 +
 क  )  श्री  कार  एन०  सिंह  द्वारा  भारतीय  दंड (

 विधेयक  धारा  S29 HAT TAT क  का  रखा

 1

 (३)  श्री  फिरोज  गांधी  द्वारा  विधान  मंडलों  की  कार्यवाही

 विधेयक

 गेर-सरकारो  सदस्यों  का  विधेयक--श्रस्वीकृत  ३८६-४०१

 श्री  टी०  बी०  विट्ठल  राव
 के  मोटर  गाड़ी

 विधेयक
 पर  विचार  किया  गया

 ।
 विचार  करने  का

 प्रस्ताव  भ्र स्वीकृत  हुमा  ।

 गेर-सरकारो  सदस्यों  का  विधेयक---बिचाराधीन  Wo %—oF

 श्री  रघुनाथ  सिंह  के  श्री  काशी  विश्वनाथ  मन्दिर  पर

 बिचार
 किया  गया

 ।  विचार  करने  के  प्रस्ताव
 पर

 चर्चा  समाप्त नहीं  हुई  ।

 मड एल
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